ग़राणंसी, लखनऊ, गोरखपुर, कातपुर, आगरा, मेरठ, गड़बस्ल इत्यादि 
विश्वविद्यालयों के बी० ए० के विद्याथियों के लिए ॥ 





( संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण ) 


//2 


गे 
(७2 
लेखक 


प्रो० प्रियदर्शी, एम० ए०. 





स्ट्डेण्ट्स के गडस 
३, विवेकानन्द मागे , इलाहाबाद--हे 


प्रकाशक : 
प्टूडेएट्स फे एड्स , 
इलाहाबाद । 


8 प्रकाशकाधीन 


मूल्य 7 ४.५० रुपये मात्र 


मुद्रक : 
गशेश प्रिंटिंग प्रेस, 
इलाहाबाद । 


सहायक पुस्तक 


के रूप में 


' सर्वश्रेष्ठ रचना. 





दो शब्द 


कनाडा के संविधान का यह नवीन संस्करण आपके द्वाथों में है । इस संस्कररा 
में यथास्थान संशोधन, परिवरतंत और परिवर्धव कर इसे विद्याथियों के लिए अधिक 
उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। आशा है विद्यार्थी-जगत इससे पूर्णतया 
लाभान्वित होगा । 


--ब्रियदर्शी 
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पस्या का घनत्व ४.२ व्यक्ति आता है। 


भोगोलिक दृष्टि से कनाडा को निम्नलिखत भागों में विभक्त किया जा 
कता है।--- 

(१) कनेडियन शील्ड । 

(२। बड़ी-बड़ी भीलों का प्रदेश तथा सेश्ट लारेंस नदी का निचला प्रदेश । 
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इस श्रकार श्रकति ने कनाडा को अपनी अनुपम छटा, प्राकतिक साधत 
शरीर प्राकृतिक शक्ति दी है । वैसे कनाडा की क्ृपि-योग्य भूमि कुल भूमि की केवल 
5% है, एक तिहाई भाग दुन्ड्रा क्षेत्र के अन्तर्गत है, शेप भाग वन्य प्रदेश के अन्तर्गत 
शा जाता है कनाडा का मुख्य धच्चा कृषि है और कृषि के अतिरिक्त पशु-पालन, लकड़ी 
? लुरदी कागज तथा खनिज पदार्थ इत्यादि कनाडा निवासियों के अन्य पेगे के अच्तगंत 


“------ का भरकाआलक, 








* रूप और चीन ही दो ऐसे राष्ट्र हैं जिनका क्षेत्रफल कनाडा से बड़ा है । 


0 एम 


े हट कल 


( २ ) 


आते है। गेहे, जो, ज्वार, बाजरा तथा आलू कनाडा की मुख्य फसलें हैं। कनाडा के 
परिश्रमी निवासियों ने कपि के वैज्ञानिक साधनों और सिंचाई की उपलब्ध सुविधाओं को 
प्रयोग कर उसे कषि की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध देश बना दिया है। खनिक उत्पादन 
की दृष्टि से भी कनाडा एक धनो देश है। पीतल, प्लेटिनम, रेडियम, जस्ता, लोहा, 
तथा कोयला इत्यादि कनाडा के मुख्य खनिक उत्पादन हैं । कृषि के साथ प्रचुर औद्यो- 
गिक विकास ने कनाडा को संसार के अत्यन्त समृद्ध देशो की कोटि में रख दिया है । 


कनाडा के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


कनाडा मूलतः फ्रांप्रीसी उपनिवेशवासियों द्वारा स्थापित फ्रांस का एक 
उपनि:श था फलतः फ्रांस की भाँति इस पर भी फ्रांसीसी सम्राट का निरंकुश शासन 
था। फ्रांसीसी निरंकुश शासन-काल में कताडा-निवासियों की स्थिति अत्यन्त संकटा- 
पन्न थी | जब १७६३ ई० में पेरिस की संधि द्वारा फ्रांस और इगलैर॒ड के मध्य चलने 
वाले सप्तवर्षीय युद्ध (3८ए८७ एथछ5 एै४7) का अन्त हुआ और कनाडा का यह 
उपनिवेश अंग्रे जो के हाथों में आ गया । ब्रिटिश सरकार ने कनाडा के निवासियों को 
कैथोलिक धर्म मानने की स्वतन्त्रता प्रदान कीः । शासन की दृष्टि से ब्रिटिश सम्राद 
ने कनाडा में एक गवर्नर नियुक्त किया जो एक परिषद्‌ को सहायता से कनाडा का 
शासन करता था । परिषद्‌ के अतिरिक्त एक असेम्बली भी होती थी। कालास्तर में 
इस नये उपनिवेश में अंग्रेजों का बड़ी संख्या में आना प्रारम्भ हुआ। नवागन्तुक 
अंग्र जो ने फरॉँसीसियों को विजित या पराजित लोगों के रूप में देखा और शासन में 
अपूनी श्रेष्ठता स्थ'पित करने का प्रयास किया । ऐसी दशा में शासन बहुसख्यक जनना 
को दोषपूरा दिखलाई पड़ने लगा, सारे देश में असन्‍्तोष की लहर फैल गई। अन्त में 
कनाडा के तत्कालीन गवर्नर कार्लेटन के प्रयास से १७७४ ई० में 'क्यूवेक ऐक्ट 
(() 7००७ :० 3८) पास हुआ । 


क्यूबेक ऐव्ट ने कनाडा के नागरिकों ( जिनमें फ्रॉसीसियों की संख्या ज्यादा 
थी ) को भव कुछ रविधाएँ देने का प्रयास किया । इसके अनुसार रोमव कैथोलिक 
लोगों को घामिक उपासना की छूट दी गई, रोमन कैथोलिक काउंसिल को सदस्यता 
ग्रहण कर सक; इसके लिए एक विशेष शपथ का श्रावधान किया गया । रोमन 
कैग्ेलिक चर्च को कानूनी स्थिति प्रात हो गई। गवर्नर को अपती कौंसिल के 
सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार मिल गया। अब गवर्नर कम-से- 
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कम १७, और अधिक से अधिक २३ सदस्यों को कौसिल में ले सकता था । गवर्नर को 
पाँच सदस्यों की एक अन्तरंग परिषद्‌ बनाने का भी अधिकार हो गया अधिनियम के 
अनुसार एक व्यवस्थापिका परिषद्‌ (,227880४८ ८०एण्टा ) की स्थापना का प्राव- 
धान किया गया । किन्तु इस व्यवस्थापिका परिषद्‌ को कर लगाने का अधिकार नहीं 
दिया गया । क्यूवेक ऐक्ट के अनुसार फौजदारों और दीवानी कानूनों में भी सुधार 
करने का प्रयास किया गया। क्यूवेक ऐक्ट से कनाडा के फ्राँसीसी नागरिकों को बड़ा 

सनन्‍्तोष हुआ किन्तु वहाँ की ऑग्ल जनता सन्तुष्ट न हुई। जनता में उत्तरोत्तर बढ़ते 
हुए असन्तोष ने ब्रिटिश संसद को १७८१ ई० का संवैधानिक अधिनियम पारित करने 
के लिए बाध्य किया । 


१७९१ ई० का अधिनियम--१७६१ ई० के संवैधानिक अधिनियम की मुख्य 
विशेषता यह थी कि इसने कनाडा को दो भागो--ऊपरी कनाड़ा (ए7एऊुछू ए&08- 
92) और निचला कनाडा ([,0%८० (287209) में विभाजित कर दिया। ऊपरी 
कनाडा में अंग्र जों की संख्या ज्यादा थी और निचले कनाडा में फ्रांसीसियों की । प्रत्येक 
प्रान्त के लिये द्विदनात्मक विधान-मण्डल की व्यवस्था की गई । विधान-मणडल का 
एक सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता था, और दूसरा आजीवन काल के लिए 
मनोनीत सदस्यों का सदत । प्रथम सदन को विधान सभा और दूसरे सदन को विधान 
परिषद्‌ ([,०४875807० (7०००८) की उंज्ञा दी गई। कार्यपालिका शक्ति गवर्नर 
में निहित थी वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था। 
गवर्नर की सहायता के लिए एक कार्य-पालिका होती थी । व्यवस्थापिका द्वारा पारित 
विधेयकों को निषेध करने का अधिकार गवर्नर का था । १७६१ ई० के इस अधिनियम 
में भी अनेक दोष थे । फलत: कनाडा की जनता इससे सतन्तुष्ठ न हुई । ऊपरी ओर 
निचले दोनों कनाडाओं में व्यापक असन्तोप चलता रहा । 


डरहम रिपोर्ट तथा १८४० ई० का अधिनियम--कनाड में फैले हुए व्यापक 
असन्तोष तथा वहाँ की जनता की माँगों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 
लाड्ड डरहस को नियुक्त किया । लाई डरहम कनाडा के गवर्नर जरनल के रूप में 
आए. । दो वर्षों तक लाड डरहम ते सारी स्थिति का अध्ययच्त किया तथा" १८३६ ई० 
में ब्रिटिश सरकार के समक्ष उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रस्तुत की। प्रो० डाहन 
के अनुसार डरहम का प्रतिवेदत ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास का सबसे महान 
संवेधननिक अभिलेख है । इसी प्रकार प्रो० मेरियट ने इस रिपोर्ट के विषय में लिखा है 
कि “यदि व्यक्तिगत रूप से देखा जाय तो डरहम का कनाडा मिशन पूर्णातया असफल 
रहा, परन्तु वह प्रतिवेदन जिसमें उसने विचारों को रखा है तथा कनाडा की समस्याओं 
का समाधान प्रस्तुत किया है एक ऐसा प्रतिवेदत है जैसा कि ओपनिवेशिक स्वराज्य के 
विषय में कभी भी नहीं लिखा गया ।”” 


( ४ ) 


डरहम रिपोर्ट कनाडा के संवैधानिक विकास की युग्रन्यात्रा में एक कीत्ति 
स्तम्भ की भाँति है । 


ला्ड डरहम की रिपोर्ट में अनेक् महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए थे। उन्होंने 
कनाडा के दोनों भागों को एक में मिला देने की बात कही । साथ ही कनाडा में उत्तर- 
दायी शासन स्थापित करने का सुझाव दिया । रिपोर्ट में कहा गया कि “कनाडा की 
संसद तथा ब्रिटेत की संसद के अधिकार-द्षेत्रों का विभाजन हो जाना चाहिए । उपनि- 
वेश से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में कनाडा की कार्यकारिणी को कनाडा की संसद 
के सामने उत्तरदायी होना चाहिये । उसने यह भी सिफारिश की, कि इन्हीं आधारों पर 


शीघ्र संवैधानिक अधिनियम” पास होना चाहिये जिससे गलतियों का निराकरण 
शीघ्रता से किया जा सके । 


ब्रिटिश सरकार ने लार्ड डरहम की रिपोर्ट के अनुसार शीघ्र ही अधिनियम 
पारित किया । यह अधिनियम १८४० ई० का यूनियत आफ कनाडा एक्ट? कहलाता 
है इसके अनुसार १८४१ ई० में कनाडा यूनियन की स्थापना हुई। 


१८६७ ई० का अधिनियम---१5६७ ई० के अधिनियम के अनुसार कताडा 
को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रात्त हो गया, कनाडा, नोवास्कोशिया तया न्यू ब्रसविक 
जैसे तीव उपनिवेशों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया गया। इन तीनों 
उपनिवेशों को ४ प्रान्तों में बाँठा गया । ये प्रान्त थे--क्यूबेक, ओरसटेरियो, तोवा- 
स्कोशिया तथा न्यू-त्र सिविक । इसके बाद धीरे-धीरे अन्य उपनिवेश भी सम्मिलित 
हो गये । 

जहाँ तक क्राउन के नियंत्रण का प्रश्न है क्राउए का कनाडा पर केवल चार 
बातों पर नियंत्रर रहा :--- 

(१) कनाडा के संविधान को संशोधित करने का अधिकार ब्रिटिश संसद 
के हाथ में रहा । 

(२) उपनिवेश की विधि-निर्माण पर निषेघाधिकार का अधिकार क्राउन 
का रहा । 

(३) निर्णय का सर्वोच्च अधिकार प्रिवी काउंसिल के हाथ में रहा । 

(४) कनाडा के गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार .इग्लैशड के 
पाप्त रहा । 

स्टेच्यूट आफ वेस्ट मिन्िस्टर--१६३१--१५८६७ :ई० के उपरान्त कनाडा 
उत्तरोत्तर स्वायत्तता और विकास-पथ पर बढ़ता रहा। १०८७५ ईह में कनाडा में 
सर्वोच्च न्यायालय को स्थापना हुई | १८८३ ई० से गवर्नर जनरल की नियुक्ति में 
कनाडा के अधिकारियों के परामर्श की :पराम्परा स्थापित हुई। अन्तर्राष्ट्रीय 'क्षेत्र में 
भो कनाडा की स्थिति स्थापित होने लगी । १६२६ ई० में “इम्पीरियल कान्फर न्‍स? में 
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बाल्फोर रिपोर्ट को स्वीकृत किया गया । इसमें कहा गया था--“ब्रिटिश ॥ सन के 
अन्तर्गत स्वायत्तता प्राप्त समुदाय पद में अपने आन्तरिक अथवा बाह्य किसी भी 
मामले में कोई एक दूसरे के आधीन नहीं. यद्यपि सभी क्राउन के प्रति सामान्य निष्ठा 
के आबद्ध हैं और शिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्यों के नाते एक दूसरे से स्वतन्त्रतापुर्वक 
प्म्बद्ध हैं । ” 

१६३१ ई० के सस्टेच्यूट आफ वेस्टमिनिस्टर! में इस प्रस्ताव को मुखर रूप ! 
प्राप्त हो गया | और अब कनाडा संवैधानिक परम्पराओं और उपर्यक्त अधिनियमों 
के फलस्वरूप व्यावहारिक रूप में एक सम्प्रभु राष्ट्र है । 


आुका. 
अध्याय थ्ट्‌ 
कह की बा 
संविधान की रूपरेखा 
अश्न :--कनाडा के संविधान के मुख्य ज्रोतों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए । 


कनाडा संविधान के म्रुख्य स्रोतों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रखा जा 
सकता है :--- 





(१) ब्रिटिश संसद द्वार। पारित अधिनियम--कनाडा के संविधान का प्रमुख 
छ्लोत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम हैं। इन अधिनियमों में विशेषकर 
१८६७ ई० का अधिनियम उल्लेखनीय है । इस अधिनियम को यदि कनाडा की राज्य 
व्यवस्था का आधार-स्तम्भ कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी | इसी अधिनियम 
को कन्ताडा के संविधान का लिखित रूप कहा जा सकता है। यही अधिनियम कनाडा 
की संधात्मक व्यवस्था, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संगठन इत्यादि पर प्रकाश 
डालता है । इसके अतिरिक्त समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन किये गए । 


इसी प्रकार १६९३१ ई० की “स्टैज्यूट आफ वेस्टमिनिस्टरा का भी उल्नेख 
किया जाता हैं । इस अधितियम के अनुतार कत्ताडा एक डोमिनियन ([0०जांछांठ्य) 
बना । १६९५० ई० में कनाड, ने डोमिनियन! पद का परित्याग कर एक सार्वभौम 
स्वतन्त्र राज्य की घोषणा की । 


की 
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(२) कनाडा के संविधान का दूसरा ज्लोत वहाँ की केन्द्रीय ओर प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून हैं । केन्द्रीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियमों 
ने केन्द्रिय शासन को प्रभावित किया है जबकि प्रान्तीय विधियों ने प्रान्तीय शासन को 


प्रभावित किया है । 


(३) कनाडा के संविधान का तीसरा तत्व अभिसमय, परम्पराएँ या रुढ़ियाँ 
हैं। प्रायः प्रत्येक सविधान चाहे वह लिखित हो या अलिखित, अपने अभिसमय 
विकस्नित कर लेता है। कनाडा का संविधान भी इसका अपवाद नहीं है । आज 
कनाडा के संविधान के अन्तर्गत ऐसो अलिखित परम्पराएँ हैं जिनके द्वारा वहाँ 
की शासन-पद्धति संचालित होती है। इन परम्पराओं में से मुख्य निम्न- 
लिखित है :-८ 

(१) गवनर जनरल जो कि कभी कनाडा के शासन का सर्वेसर्वा था अब केवल 
औपचारिक प्रधान है । वास्तविक कार्यपालकीय शक्तियाँ वहाँ की मंत्रिमएडल के हाथों 
में निहित हैं । 

(२) गवर्नर जनरल अब अपनी विजेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं 
कर सकता । 

(३) मंत्रिमएडल का अधिनियम में कहीं उनलेख नहीं था किन्तु आज कनाडा 
की संसदीय पद्धति की धुरी वही है । 

(४) मंत्रिमएडल के साथ ही वे समस्त परम्पराएँ कनाडा में प्रचलित हैं जो 
कि किसो भी संसदीय व्यवस्था में प्रचलित होती हैं । 

(५) कनाडा के संविधान का अन्तिम स्त्रोत वहाँ की न्यायपालिका द्वारा दिये 
गए वे निर्णय हैं जिनका कि सम्बन्ध कनाडा की संवैधानिक व्यवस्था से है । 


कनाडा के संविधान की विशेषताएँ 


प्रश्न :--कनाडा के संविधान की सुढ्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । 

प्रत्येक संविधान कतिपय विशेषताओं से समलंकृत होता है, कनाडा का 
संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। अध्ययन की सृविधा की हृष्टि से कनाडा के 
संविधान की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है ++यतू 


(१) लिखित सविधान:---कनाडा का संविधान १८६७ ई० के ब्रिटिश 
उत्तरी अमेरिका अधितियम पर आधारित है, इसलिए उसे एक लिखित संविधान 
की संजा दी जा सकती है । परन्तु पूर्णतया ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम का ही 
इसरा रूप कह देता उचित न होगा । इसके संविधान में अनेक तत्वों का योग है । 


जेसा कि प्र० डासन ने कहा है कि “कनाडा का संविधान जेसा कि कुछ लोग सोचते 
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हैं मूल ब्रिटिश नार्थ अमेरिका ऐक्ट और उसके संशोधनों से युक्त तीस एक पे तृड 
ही सीमित नहीं है ।' * 

दूसरे शध्दों में कनाडा के संविधान के उपयु क्‍त स्रोतों के अतिरिक्त कल्य 
अनेक स्रोतों ने उसे यति दी है। कनाडा की संसद द्वारा बताये अधिनियम, 
स्थायपालिका द्वारा दिये गये निर्णयों इत्यादि का भा कनाड़ा के संविधान में 
अपना योग है । 

(२) संसदोय पद्धति का' संविध्ान:--कताडा के संविधान की दृूघरी-विवगे- 
पता उसकी संस्दात्मक पद्धति है। उच्तका संविधान एक प्रकार से ब्रिटेल 
की संसदीय पद्धति की ही अनुकृति है। ब्रिटेन को भाँति कनाडा में भी एक 
व्यवस्थापिका है । यह व्यवस्थापिक्रा द्विसदनात्मक है। एक को सनेट कहा जाता है 
और दूसरे को प्रतिनिधि-सभा । वहाँ की कार्यपालिका के दो अंग हैं। औपचारिक 
कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका | औपचारिक कार्यपालिका के रूप में 
गवत र जनरल है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषर । वास्तविक 
कार्यपालिका या मत्रिपरिष्द संसदीय परम्परा के अनुतार व्यवस्थापिका के प्रति 
उत्तरदायी हैं । 

(३) संघात्मक संविधान:--कताडा का संविधान संव्ात्मक पद्धति पर 
आधारित है। इस प्रकार वह संघात्मक और एकात्मक पद्धतियों का मिला-डुला रूप 
है । जसा लासन ने एक स्थल पर लिखा है, “कनाडा का संविधान संघात्मक और 
संसदीय पद्धतियों का मिश्रण है । वह एक ऐसा प्रयत्त है जो कभी उत्तरदायी शान 
तथा संघात्मक शास्तनन के सिद्धान्तों को मिलाने के लिये प्रथम बार किया गया है । 
उत्तरदायी सरकार का अंश भातृ देश ग्रट ब्रिटेन से लिया गया है। संघात्मक शाम्नन 
का प्रथम प्रयोग हमारे दक्षिण के महान प्रजातंत्र देश (सयुक्त राज्य अमेरिका) में हुआ । 
कनाडा का धंविधान दोनों देशों के संविधानों के स्रोतों से बना है, परन्तु उसका अधि- 
काँश भाग ग्रट ब्रिटेन के नमूनों का बना है ।”दे 
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कनाडा के संविधान की अन्य विशेषता उसका संघात्मक स्वरूप है। 
ब्िटिश तार्थ अमेरिका अधिनियम १८६७ ई० के अनुसार कनाडा में संघीय शासन की 
ध्यापना की गई थी। प्रत्येक संघात्मक संविधान की अपनी विशेषताएँ होती हैं। 
उदाहरण के लिए उसका संविधान लिखित होता है, गंघ और इकाइयों के मध्य 


' शक्तियों का वितरण होता है, एक उच्चतम न्यायालय होता है | कनाडा के सं वेधान 


में ये सारी विशेषताएं हैं। दूसरे शब्दों में उसका संविधान लिखित है। संघ और 
इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण होता है। शक्तियों के वितरण की दृष्टि से 
केन्द्रीय शासत को २६ विषयों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके 
अतिरिक्त वह समस्त कनाडा के लिए शान्ति-व्यवस्था तथा अच्छे शासम के लिये 
कानून बना सकती है। प्रान्तीय सरकारों को प्रान्तीय विषयों पर कानून बनाने का. 
अधिकार है प्रान्तों की प्रभाव-परिधि में आने वाले विषयों में प्रान्तीय संविधान का 
पंशोसन, जेल, जन-स्वास्थ्य विवाहोत्सव इत्यादि आते हैं । समवर्ती सूची के अन्तर्गत 
आने वाले विषयों पर केन्द्र और प्रान्तों दोनों सरकारों को विधि-निर्माण करने का 
अधिकार है । इन विषयों में कृषि, वृद्धावस्था की पंशन, आप्रवासन इत्यादि आते हैं। 
अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के हाथों में निहित हैं । 

कनाडा के संघ के अन्तगंत निम्नलिखित इकाइयां सम्मिलित हैं : (१) क्यूबेक 
(२) ओणस्टेरियो (३) न्यू ब्रन्सविक (४) नोवास्को!शया (५) प्रिंस एडवर्ड द्वीप 
(६) मानीटोवा (७) अलबर्टा (८) संस्केचवान (९) ब्रिटिश कोलस्बिया और 
(१०) न्यू फाउसडलैरड । इनके अतिरिक्त इसमें यूकन और भेकैजी के दो प्रदेश भो 
आते हैं । 


इस प्रकार कनाडा के संविधान को एक विशेषता उसका संघात्मक स्वहूप 
है। वास्तव में यह संसार का पहला संविधान था जिसने संसदात्मक पद्धति के साथ 
संघात्मक पद्धति का समन्वय प्रस्तुत किया था । 


(४) लोकतन्त्रात्मक संविधान--प्रो० डासन ने कनाडा की शासन-प्रणाली 
पर विचार करते हुये लिखा है कि “कनाडा के संविधान की एक प्रमुख॒ विशेषता यह 
है कि यह संविधान लोकतन्‍्त्रात्मक पद्धति की स्थापना करता है। लोकतन्त्रात्मक 
संविधान होने के नाते इसकी समस्त शासन-संस्थाएँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों 
द्वारा संचालित होती हैं।”” 

(५) नागरिक स्वतन्त्राओं का रक्षक--प्रजातंत्रात्मक पद्धति का स्थापक 
कताडा का संविधान चागरिकों की स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। यद्यपि संविधान 
में किसी पृथक अध्याय के रूप में नागरिकों की स्वतंत्रताओं का उल्लेख नहीं है किन्तु 
इंविध:त द्वारा जिस व्यवस्था की स्थापना को गई है उसमें नागरिकों को अनेक 


 स्‍वतत्रताएँ उपलब्ध हैं । इन स्वतंत्रताओं के अनुसार कनाडा का नागरिक विचार, 


( ६ ) 


अभिव्यक्ति, व्यवसाय, अन्तःकरण, जीवन इत्यादि की महत्वपूर्णा स्वतंत्रताओं का उप- 
भोग करता है और संविधान अपनी व्यवस्था द्वारा उनकी एक प्रहरो की भाँति 
रज्षा करता है | 


(६) गवर्नर जनरल-शासन का औपचारिक प्रथा--कनाडा की सर्वैधानिक 
ब्यवस्था में औपचारिक प्रधान के रूप में गवर्नर जेतरल का पद विद्यमान हैं। गवनर 
जनरल की शक्तियों को 'लेटर्स पेटेसट” द्वारा स्लीमित कर दिया गया है। उसकी 
नियुक्ति सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्रिटेन की महारानी द्वारा होती है किन्तु व्यवहार में यह 
अधिकार कनाडा के मंत्रि मण्डल के हाथों में है । 


(७) संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिव--कताडा के संविधान की एक विजेषता 
उसके संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया है। यद्यपि कनाडा एक स्वतंत्र सम्प्रभु सम्पन्न 
राष्ट्र है, किन्तु पुरातन व्यवस्था के अनुसार संविधान का संशोधन ब्रिटेन की संसद ही 
कर सकती है । हाँ, यह अवश्य है कि संविधान के संशोधन में ब्रिटिश संसद को कनाडा 
के शासन का सहयोग लेना आवश्यक है । दूसरे शब्दों में हितेन की संसद द्वारा कनाडा 
के संविधान में क्रिया गया संशोधन तपी प्रभावी हो सकता है, जब की कनाडा की 
पालमिणट और उसके प्रान्तों की व्यवस्थापिकाएँ उसे स्वीकार करें। इधर संशोधन 
के विषय में कनाडा में यह भावना उत्तरोत्तर दृढ़ होती जा रही है कि ब्रिटिश संसद 
द्वारा कनाडा के संविधान में संशोधन की परम्परा का अन्त किया जाय । 


(८) विधि का शासन--बिटिश शासन की भाँति कनाडा की राज-व्यवस्था 
भी विधि के शासन (०८ ० .9७) की स्थापना करती है। विधि के शासन का 
अर्थ कनाडा में विधि की सर्वोच्चता से है । दूसरे शब्दा में कनाडा में विधि सर्वोपरि 
है, विधि की दृष्टि में समस्त नागरिक समान हैं, किसो भी व्यक्ति को विधि के अनु- 
सार ही दरिडित क्रिया जा सकता है। शासन की समस्त संस्थाएँ कानून के अनुसार 
ही संचालित की जाती हैं। सामान्य पोलिस मैन से लेकर प्रधान मंत्री तक कानून 


के आधीन हैं । 


(९) स्वतन्त्र न्‍्यायपालिका--स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी संघात्मक 
व्यवस्था का आधारभूत तत्व मानी जाती है । स्वतंत्र न्यायपालिका के इसी महत्व को 
ध्यान में रखते हुए कनाडा के संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का ब्राव- 
धान किया गया है । कनाडा की न्‍्याय-व्यवस्था शीर्षस्था का निकाय उच्चतम न्याया- 
लय (507ए८००८ (2007) कहलाता है । इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और ८ अन्य 
न्यायाधीश होते हैं । 

इस प्रसंग में एक बात स्मरणीय है, वह यह कि कनाडा के उच्चतम न्यायालय 
को संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त नहीं है जेसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और 


श्नँ 


आस्ट्र लिया के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है । किन्तु वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है 
ओर स्वतंत्रतापुवंक अपने कत्त व्य का पालन करती है । 

(१०) प्रिद्ों काउंसिल का प्रावधान--कनाडा की राज-व्यवस्था में एक अन्य 
उल्लेखनीय संस्था “प्रिवी काउंसिल! (?70ए 0०पए7८।!) है । १८६७ ई० के ब्रिटिश 
नाथ अमेरिका अधिनियम में ब्रिटिश परम्परा का अनुगमन करते हुए 
प्रिवी काउसिल का प्रावधान किया गया था। यह कनाडा के संविधान की अपनी 
अनूठी विशेषता है, ऐसी विशेषता जो कि किसी अन्य राष्टट्रमंडलीय देश में नहीं 
पाई जाती । प्रिवी काउच्सिल में गवनर जनरल द्वारा नियुक्त &० सदस्य होते हैं । 
सदस्यों की नियुक्ति जीवन भर के लिए होती है । जहां तक प्रीवी काउंसिल के कार्यों 
का प्रश्न है, कताडा की मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा इसके कार्यों का सम्पादन होता है और 
इसकी बैठक नहीं के बराबर होती हैं । 

(११) राष्ट्रणण्डल की सदस्यता और उसका सम्प्रभु होना--कनाडा के 
शासन की अन्तिम विशेषता उसकी प्रभ्नुसत्ता या सम्प्रभु सम्पन्नता और राष्ट्रमरडल 
की सदस्यता है । कनाडा पहले पूर्णातया ब्रिटेठ का एक उपनिवेश था जिसके हाथों 
में उसको सम्प्रभुता निहित थी । कालास्‍्तर में धीरे-धीरे कनाडा ब्रिटेन के चंगुल से 
मुक्ति पाता गया । आज वह केवल राष्ट्रकुल का एक सदस्य है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि की दृष्टि में कनाडा सम्प्रभु सम्पन्त है, उसका अपना व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व 
के नाते कनाडा संयुक्त राष्ट्र संघ ([. !९. 0.) का सदस्य है। वह अपने आन्तरिक 
एवं वैदेशिक मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है । 
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अध्याय कै 


कनाडा की संघात्मक-व्यवस्था 





प्रश्न : कताडा को संघात्मक व्यवस्था के विषय में आप क्‍या जानते हैं : 

१८६७ ई० को ब्रिटिश नाथ अमेरिका अधिनियम ने कताडा में संबात्मक 
पद्धति की स्थापना की । कनाडा को संघात्मक व्यवस्था के प्रग्मुख लक्षणों को जानने के 
पूर्व दो शब्द संघ के विषय में कह देने आवश्यक हैं। प्रसिद्ध राजशास्त्री डायमोी ते 
संघ की परिभाषा करते हुये लिखा : “संघवाद एक राजनैतिक समझता है जिसके 
अनुसार राज्य के अधिकारी को सुनिश्चित करने के साथ-साथ सारे राष्ट्र की एकता 
को भी सुनिश्चित किया जाता है ।” डा० फाइनर के अनुसार “हंघात्मक राज्य वह 
है जिसमें सत्ता एवं शक्ति का एक भाग संघोय इकाइयों में निहित रहता है और 
दूसरा भाग केन्द्रीय संस्था में जो क्षेत्रीय इकाइयों के समुदाय द्वारा जान-बूक कर 
संगठित की जाती है ।”! 

इस प्रकार यदि हम किसी संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों पर एक दृष्टि 
डाले तो देखेंगे कि उसकी मुख्यतया निन्‍ननलिखित विशेषताएं होती हैं :--- 

(१) संघ पारस्परिक संगठन के आधार पर संगठित होता है जिसमें इकाइयों 
की स्वायत्तता और स्वरूप को सुरक्षित रखा जाता है । 

(२) संघ सरकार में शासन के दो रूप होते हैं : एक तो संघ का शासन और 
दूसरे. राज्यों या इकाइयों का शासन | 

(३) शासन- शक्तियों का केन्द्रीय तथा इकाइयों की सरकारों के बीच विभा- 
जन होता है । 

(४) संघ शासन का संविधान लिखित होता और उसके संशोधन की प्रक्रिया 
कठिन होती है । 


#गुफाल 850 एशब्वाबएॉटबड6 ता ऐीडिा2पकाा एुएएडटफशलाए 48 परीछ 
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हे 


(२) संघ शासन में एक सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है । 


अब याद संघात्मक शासन की उपयुक्त विशेषताओं के अनुसार कनाडा ्् 
संघात्मक व्यवस्था का अध्ययत करने का प्रयास करे तो देखेंगे कि इस व्यवस्था हूं 
संघ के समस्त उपयु क्त लक्षण विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए हम पहले लक्षण को 
ले सकते हैं । कनाडा अनेक इकाइयों का एक संघ है ।जिस समय कनाडा के संघ 
यूनियन) की स्थापना हुई उस समय उसकी इकाइयों की संख्या चार थी 
कालान्तर में उसके अन्तर्गत कनाडा के अन्य उपनिवेश भी सम्मिलित हो गये । वर्तमान 
समय में संघ की इकाइयों की संख्या निम्नलिखित है-- 


(१) क्यूबेक (२) ओण्टेरियो (३) न्यू ब्रन्सविक (४) वोवास्कोशिया (५) 
एडवड (६) मानीटोवा (७) अलबर्टा (८) संस्केचवान (&) ब्रिटिश कोलस्बिया (१० 
न्यूफाउरालैशरड । इसके अतिरिक्त इसमें युकव और मैकजी के भी दो प्रदेश 
सम्मिलित हैं । 


संघवाद का दूपरा लक्षण शासन का द्विरपी होना होता है। कनाडा में 
शासन के दो रूप हैं। एक ओर केन्द्र में संघोय शासन है और दूसरी ओर प्राच्तों 
में प्रान्तीय शासन । केन्द्र में गवर्नर जनरल, उसका मंत्रिमएडल और संघीय 
व्यवस्थापिका हैं जब कि प्रान्तों में लेफ्टीनेएट गवर्नर, प्रान्तीय परिषद्‌ तथा- प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका होती है । प्रान्तों में क्यूबेक और नोवास्कोशिया को छोड़कर अन्य 
प्रान्तों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रान्त में उसकी 
न्यायपालिका होती है । इस न्यायपालिका के विशेषकर तीन अंग होते हैं । सुपीरियर, 
काउसटी और हिस्ट्रिक्ट कोर्ट । 


प्रत्येक संघात्मक व्यवस्था का अत्यन्त अपरिहार्य तत्व केन्द्र और प्रास्तों के 
मध्य शक्तियों का वितरण होता है ! कनाडा की संघात्मक व्यवस्था भी व्यापक रूप से 
शक्तियों का वितरण करतो हैं। शक्ति-वितरण को दृष्टि से समस्त विषयों को चार 
भागों में विभाजित क्रिया जा सकता है :--- 


(१) संघीय विषय । (२) आरान्तीय विषय । (३) समसवर्ती विषय । (४) अव- 
शिष्ट विषय । 
संघीय विषयों के अन्तर्गत वे विषय आते हैंजो राष्ट्रीय स्तर के हैं, 


जिनका सम्बन्ध सारे संघ से हैं।इन विषयो की संख्या _ २६ है। वे निम्त- 
लिखित हैं :-- 


(६) सार्वजनिक ऋणा और सम्पत्ति । (२) व्यापार और वाणिज्य । (३) कर 
अथवा अन्य किसी विधि द्वारा धत का एकत्रीकरण । (४) सार्वजनिक साख पर ऋण 
(४) डाक सेवा । (६) जन-गणना के आँकड़े । (७) देश रक्षक सेता (८) सार्वजनिक 
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3अफसरों का वेतत । (६) लाइट हाउस इत्यादि । (१०) नौ चालन और जल-याता- 
यात । (११) नौका व्यवस्था । (१२) चल मुद्रा। (१३) बैंकिंग, वैकिंग और कागजी 
मुद्रा । (१४) सेविग्स बेंक (१५) बाँठ और माप । (१६) विनिमय पत्र । (१७) समुद्र 
तट और मत्स्य-व्यापार। (१८) प्रोमेतरी नोट। (१६) व्याज । (२०) लीगल 
टेए्डर । (२१) दविवालियापन । (२२) पेमेएट । (२३) कापीराइट । (२४) इसिडियन 
और उनके लिए सुरक्षित भूमि । (२५) नागरीकरण और विदेशों (२६) विवाह और 
तलाक । (२७) फौजदारों कानून (फौजदारी क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को बनाने 
के अतिअरिक्त । (२८) सुधार-ग्रहों की स्थापना और प्रबन्ध । (२९) ऐसे विषय जो इस 
अधिनियम के द्वारा प्रान्तीय व्यवस्थापिका को पूणंतया न सौंपे गये विषयों की श्रणी 
में त आते हों । 
(२) प्रान्तीय विषय--अधिनियम की €२ वीं धारा में प्रान्तीय विषयों का 
. उल्लेख है। ये विषय निम्नलिखित हैं :--- 


(१) प्रान्तों के लेफ्टी नेशट गवर्नर के पद से सम्बन्ध विषयों को छोड़कर प्रान्तीय 
संविधान के किसी विषय का संशोधन । (२) प्रास्तीय कार्यों के लिए प्रत्यक्ष कर | 
(३) प्रान्त की नगरपालिकाएँ । (४) प्रान्तीय अधिकारियों की नियुक्ति और बेतन की 
व्यवस्था । (५) प्रान्त की सार्वजनिक भूमि का विक्रय और प्रबन्ध। (६) प्रान्त के 
सार्वजनिक स्थलों, जेलों, चिकित्सालयों, अनाथालयों, और भिक्षुक-गृहों की व्यवस्था । 
(७) प्रान्तीय राजस्व के लिए दूकान । (५) प्राल्तीय, स्थानीय या स्युनिस्पल उद्देश्यों 
के लिए, दूकान सैलून इत्यादि के लाइसस द्वारा राजस्व की प्राप्ति । (९) प्रान्तीय हिदों 
के लिए कम्पनियों कों स्वीकृति प्रदात करता । (१०) प्रान्तों में विवाहोत्सव। (११) 
प्रान्‍्तों में सम्पत्ति और सिविल अधिकार । (१२) प्रान्त के समस्त स्थानीय और निजी 
मामले । (१३) प्रान्त के कानूनों को आरोपित करने के लिए दर्‌ड का प्रावधान । 


(३) समवर्तों विधय--१८६७ ई० के अधिनियम के ६५ वें अनुच्छेद 'में उन 
विषयों का उल्लेख है जिन पर कि केन्द्र और प्रान्त दोनों सरकारों को नियम बनाने 
का अधिकार है। इन विषयों में म्रुस्यतया निम्नलिखित हैं :-- 


(१) कृषि । (२) अन्त: प्रवास ([77्तां87०४०४०) (३) अवशिष्ट विषयों के 
सम्बन्ध में उस अधिनियम में यह कह दिया गया है कि वे विषय केन्द्रीय सरकार के 
आधीन होंगे । 

शक्ति वितरण के इस विवेचन के प्ररंग में एक बात स्मरणीय है, वह यह 
कि शिक्षा के सम्बन्ध में १८६७ ई० के अधिनियम में विशेष प्रावधान किया गया 
है । अधिनियम का &३ वाँ अनुच्छेद इस तथ्य पर प्रकाश डालता है । 


प्रत्येक व्यवस्थापिका को शिक्षा के विषय में विधि-निर्माण का अधिकार 
है किन्तु निम्नलिखित बातों . का ध्यान रखना आवश्यक है :--- 
, (१) इस कानून के द्वारा किसी प्रान्त की किसी जाति विशेष के उन 
विद्यालयों के अधिकारों या विशेषाधिकार के विषय में पक्षपात नहीं किया जायगा 
जिनको किसी विशेष वर्ग ने खोला हो । 


कनाडा में महारानी की रोमन केथोलिक प्रजा के पृथक विद्यालयों और स्कूल 
टुस्टियों या प्रन्यासियों पर लागू कानूनी शक्तियाँ, विशेधाधिकार और कत्तब्य 
स्क्यूबेक में रानी की प्रोटेस्टेएटट और कैथोलिक प्रजा को समान रूप से प्राप्त है। 


(३) जहाँ कहीं किसी प्रान्त में संघीय कानून के अधीन पृथक प्रणाली 
या भिन्न मत है, वहाँ शिक्षा के सम्बन्ध में रानी की रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेशद 
अन्पमत प्रजा के अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रास्तीय अधिकरण के किसी 
अधिनियम के निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर सपरिषद्‌ गवनर जनरल से 
अपील की जायगी। 


किसी विषय में यदि गवर्नर जनरल को यह अनुमव हो कि इस धारा को 
लागू करने के लिए समय-समय पर प्रान्तीय. विधान नहीं बनाया गया अथवा 
गवर्नर जनरल द्वारा सपरिषद दिये गये निर्णय को लागू नहीं किया गया 
तो कताडा की ससंद उस दोष को दूर करने के लिये विधि का निर्माण कर 
सकती है । 


'कत्ताडा की संघात्मक व्यवस्था की उपयुक्त विशेषताओं को देख कर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कनाडा में संघात्मक संविधान के समस्त लक्षणों को आत्म- 
सात करने का प्रयास किया गया है । जहाँ तक केन्द्र और प्रान्तों का सम्बन्ध हैं 
इसमें एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की गई है। प्रास्तो पर कई दृष्टियों से 
केन्द्र का नियंत्रण है । उदाहरण के,लिये प्रान्तों की कार्यपालिका का वैधानिक 
प्रधान लेफ्टीनेएट गवनर की नियुक्ति और पदच्युति संघीय मंत्रिमएडल के परा- 
कस से गवनर जनरल करता है । इसी प्रकार केन्द्रीय शासन को यह अधिकार है कि वह 
प्रान्तीय विधियों को अस्वीकत कर दे। प्रान्तीय न्यायपालिका के उच्च पदों पर की 
जाने वाली नियुक्तियाँ भी केन्द्रीय शासन द्वारा की जाती हैं। वित्तीय मामलों मैं भी 
अनुदान के लिये प्रान्त केन्द्र की कपा पर निर्मर रहते हैं। इन सब कारणों से 
अनेक विद्वानों ने कनाडा में प्रान्तों की स्थिति को म्युनिस्पैलिठियों के वृहत्तर रूप 
(6]056॥८5 ७ पंशी&व्ते /(एांटा9था0८४) की संज्ञा दी है। उनका कहता है कि 
कनाडा में शासन की मूल प्रवृत्ति एकात्मक है। उदाहरण के लिये संघवाद के प्रख्यात 
अध्येता प्रो० के० सी० हियर का कहना है कि “एक वास्तविक संघात्मक संविधान 


के अन्तर्गत ये सब एकात्मक तत्व हैं। यह सब ऐसी बात हैं जिनके कारण प्रान्तीय 
सरकार संघीय स्तरकारों की अधोतता मे रह जाती हैं न कि उसकी समकक्षी ।”” 


किन्तु यह सब कुछ होते हुये भी यह नहीं कहा जा सकता कि कनाडा में 
पंघात्मक तत्वों की उपेक्षा है और प्रान्तों की स्थिति अत्यन्त उपेन्षणीय है । यह 
सत्य है कि कनाडा के सीनेट की रचना में संघीय तत्वों की उपेक्षा की गई है। 
यह भी सत्य हैं कि कनाडा के प्रान्तों का लेफ्टीनेए्ट गवनर केन्द्र द्वारा नियुक्त 
होता है। उसी प्रकार प्रान्तीय विधियों को अस्वीकत करने का अधिकार भी 
केन्द्रीय शासन को है किन्तु यह सब संवैधानिक प्रावधान और प्रतिबन्ध व्यवहार में 
जिस रूप में प्रयुक्त हुये हैं उतसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रान्‍्तों की स्थिति पगु 
या हीन इकाइयों की नहीं है । कनाडा में वस्तुतः स्वस्थ संवैधानिक परम्पराओं 
और अभिय्ममयों का विक्रास हुआ है जिनके कारण केन्द्र और प्रान्‍्तों के पारस्परिक 
सम्बन्ध सन्तुलित रहे हैं । 

अपनी इस संवैधानिक व्यवस्था के आधर पर कनाडा प्रगति पथ प्र निरन्तर 
बढ़ता रहा है । आज कनाडा संसार के उन्नतशील देशों में गिना जाता है। ज्ञान- 
विज्ञान, शिक्षा-साहित्य तथा उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में कनाडा बहुत आगे 
बढ़ चुका है । 


अध्याय हट 
गवनर जनरल ः 


प्रश्ध--केनाडा में गवनंर जनरल को शक्तियों ऑर स्थिति का वर्णन 
कीजिए । 

[कनाडा की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कनाश का गवर्नर जनरल 
कहलाता है जो इंगलैरड की महारानी के नाम से शासन चलाता है। ब्रिटिश नार्थ 
अमेरिका ऐक्ट १८६२, ई० के अनुसार कनाडा की कार्यपालिका-शक्ति महारानी के 
हाथों में निहित है । इस प्रकार इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर 
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जनरल कनाडा में ब्रिटिश संम्नाज्ञी प्रतिनधि है । किन्तु कनाडा संसदीय पद्धति 
द्वारा प्रशासित है इसलिए वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियाँ न तो महारावी के 
हाथों में निहित हैं और तन गवर्नर जबरल के हाथों में । इन पृष्ठों में कनाडा के गवनेर 
जनरल की वास्तविक स्थिति, उसके पद और अधिकार इत्यादि पर विचार करंगे । 

कनाडा] की संसदीय व्यवस्था का औपचारिक अंग वहाँ का गवनर जनरल 
होता है । जो स्थान इंगलैएड की संसदीय व्यवस्था में महारानी का है अथवा भारत 
की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का है वही स्थान कनाडा की संसदीय व्यवस्था में 
गवर्नर जनरल का है । 

नियुक्ति--१६२६ ई० के इस्पीरियल कान्क्स के अनुसार कनाडा के 
गवर्नर जनरल की नियुक्ति कनाडा की सरकार की सिफारिश पर इंगलैरड की महा- 
रानी द्वारा होती है। कनाडा के गवर्दर जनरल की नियुक्ति करते समय महारानी 
कनाडा की महारानी ((2०८८॥ ०६ 08720) के रूप में अ पनी शक्ति का प्रयोग करती 
हैं न कि ब्रिटेन की महारानी के रूप में | १८९० ई० तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति 
क्राउन द्वारा इंगलैरड के मंत्रिमएडल के परामर्श से की जाती थी पर उसी वर्ष इस 
अवस्था का अन्त किया गया। इसके बाद गवनंर जनरल की नियुक्ति में कनाडा के 
मंत्रिमएडल का परामर्श लिया जाने लगा । लार्ड बसंबरों ([.00 867&9०7०ए९४) 
कनाडा की मंत्रिपरिषद की सलाह पर ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त प्रथम कनाडियन 
गवर्नर जनरल थे । उसी प्रकार १६५२ ई० तक ऐसे व्यक्ति को ही गवर्नर जनरल 
नियुक्त किया जाता था जो कि कताडा का नागरिक नहीं होता था, ब्रिटेत का कोई 
कुलीन व्यक्ति ही इस पर नियुक्त किया जाता था। किन्तु १६२२ई० से कनाडा का 
नागरिक ही इस पद पर नियुक्त होता है। उस वर्ष कनाडा लिवासी विस्सेंट मैसी की 
नियुक्ति से यह प्रथा समाप्त कर दी गई । अब कताडा का नागरिक कनाडा की मंत्रि- 
परिषद की सलाह से महारानी द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाता है। 

गवर्नर जनरल का कार्य-फकाल और वेतव-गवनर जनरल का कार्य-काल 
पाँच वर्ष है जो कि प्राय: छः वर्ष (और कभी-कभी ७ वर्ष तक चलता है । पहले वह 
अपने पद पर ब्रिटिश शासन के प्रसाद पर्यन्त) बना रहता था। परन्तु १६२६ और 
१६३० ई० की इम्पीरियल कान्फ़स के निर्णायों से स्थिति बदल गई है। अब गवर्नर 
जनरल अपनी पदावधि के लिए पूर्णतया कनाडा की सरकार की क॒पा पर निर्भर करता 
है जैसा कि प्रो० डासन (/08७807) कहा है, 

/नुपरट एिडलटपरएए ए0एटाग्रशढा।. बाते बपां07ंए रे बाते 0ए८ा 
(छाप 75 कल्ीए पेह्टीकल्टले 0. 60प्राग्रप6 थ्ाते 96 एटशँटते 470 ६76 
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वस्तुत: गवर्नर जनरल अपनो हो कैब्रीनेट को कपा पर निर्भर रहता है। इसके 
कारण उसे अपनी स्वतन्त्रता नीति का अनुसरण करना कठिन हो जाता है । 


| ७४ “5 


ज-+-+>इ्आ+के इच्छा चिच पहनकय। अानल- ५ 


नचसदल- आज आन +_ 


अचछ... *# अप्का 6 


डूल 5 कीसिडकपरनान 


॥ 


4 
भरी 
[६ 
। । 
भ 
है] 
|) 
4 
५ 
3] 
| + 
[8] 
हा 
॥। 
| 





| कक 


ब्रिटिश नाथ अमेरिका अधितिय्रम में गवत्र जनरल के उत्तव के बारे में कहा 
गया था कि उसका वेतत १०,००० पौराड वारयिक होगा और कवाहा संसद हो उसमें 
परिवर्तन कर सकेगी । बैसे अभी तक कनाडा के संसद ने गवर्नर जनरल के इस वैन 
में कोई परिवर्तन नहीं किया कि्तु विभिन्न नियमों के अनुसार गवर्नर जनरल को वेवन 
के अतिरिक्त २ लाख डानर सालाना से भी अधिक भत्ते इत्यादि 5 रूप में मिन 
जाता है । 


गवनेर जनरल की शक्तियाँ 


संसदीय प्रणाली होने के नाते गवर्तर जबरल कनाडा को राज्य-ब्यत्स्था का 
संवैधानिक प्रधान है । वहाँ की कार्यपालिका का प्रधान होते के नाते गवर्मर जनरल 
कनाडा के मन्त्रिमएडन के सदस्यों, प्रान्तों के उपराज्यतात्रों (लेप्टीनएड गवर्मर), 
उच्चतम न्‍्यायालय और प्रान्तों के उच्च न्यायालयों के स्यायावीशों को नियुक्ति करता है। 
गवर्नर जनरल ही विदेशों को भेजे जाते वाले कनाडा के राजदूतों की नियुक्ति करता 
हैं । वही विदेशों से कनाडा में आने वाले राजदूतों के प्रमाण-पत्रों 'ऋटत८व४० 5 ) 
को स्वीकत करता है । इसके अतिरिक्त भी कनाडा के अन्य उच्च उदाधिकारी गवर्नर 
जनरल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कनाडा का गवर्नर जनरल देश के रक्षा-बलों यथा 
जन, स्थल और वायु सेनाओं का प्रधान है । वेधानिक दृष्टि से गवर्नर जनरल का हो! 
अधिकार है कि वह देवे कि संसद द्वारा पारित विधियों और देश के संविधान के अनुसार 
शासन चल रहा है या नहीं । दूसरे शब्दों में कनाडा की विधियों को प्रवरतित करने का 
अधिकार भी गवर्नर जनरल का है । 

इसी प्रकार जिन अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर जनरच का 
है उन्हीं अधिकारियों को वह पदच्युत भी करता है । उदाहरण के लिए वह मन्त्रियों से 
त्यागपत्र माँग सकता है, प्रान्तों के लेफ्टीनिएट गवनर, उच्चतम और उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है । विदेशों को भेजे गये राजदूतों को वापस बुला 
सकता है । 

विधायी शक्तिप्रॉ--संसदीय पद्धति में विधि-निर्माण की शक्तिय+/ विशेष 
कर संसद के ही हाथों में निहित होती हैं किन्तु कार्यपालिका के वैधानिक प्रधान 
को भी इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं । उदाहरण के लिएं 
गवनर जनरल को यह अधिकार होता है कि वह संसद के अधिवेशनों को आमं- 
त्रित करे या भंग करे। कनाडा की कामन सभा को भंग करने का अधिकार भी 
कताडा के गवर्नर जनरल को है। किन्तु इध् प्रसेंग में यह स्मरणोय है कि कंताडा 
का गवनर जनरल इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। कनाडा के संउंघानिक 
इतिहास में १६२६ ई० और उसके पूर्व कुछ घटनाएँ ऐसी मिलतो हैं जब कि 
गवर्नर जनरल ने प्रधान मंत्री के परामर्श कोन माना और कामन्छ समा को संग 
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नहीं किया । उदाहरण के लिए १६२६ ई० में कनाडा के प्रधान मंत्री ने तत्कालीन 
गवरनंर जनरल लार्ड बाइंग से यह अनुरोध किया कि वे कामन्स सभा को भंग 
क्र दे। लाड बाइग ने प्रधान मंत्री के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और 
संसद को भंग नहीं किया । गवनेर जनरल के इस कार्य पर कनाडा की जनता में 
बड़ा रोष फैला। इसके उपरान्त १६२६ ई० की हम्पीरियल काल्फस में यह 
सदा के लिए निश्चित कर दिया गया कि कामन्स सभा के भंग करने में 
गवर्नर जनरल प्रधान मंत्री के अनुरोध को मानने के लिए बाध्य होगा। तब से 
लेकर आज तक गवनर जनरल ने अपने उस परमाधिकार को प्रयुक्त करने का साहस 
नहीं किया । 


गवनंर जनरल को यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा पास किये गये विधेयक 
पर अपने हस्ताक्षर कर, उसे अस्वीकत करे या क्राउन की स्वीकत के लिए उसे 
रोक ले । परन्त गवनर जनरल का यह अधिकार भी कोई महत्व नहीं रखता 
क्यों कि वतमान समय में वास्तविक शक्तियाँ क्राउन से हाथों में सीमित न होकर 
कताडा की मंत्रिपरिषद के हाथों में केन्द्रित हैं । 


इसी प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से कनाडा के गवनंर जनरल को यह अधिकार 
है कि वह प्रान्तों द्वारा पारित किसी विधेयक को अस्वीकत कर दे। परन्तु व्यवहार 
में इस अधिकार का भी कोई महत्व नहीं है क्योंकि अब संघीय सरकार भी कषि 
और आप्रवास के अतिरिक्त किंसी अन्य विषय पर पास्र किये गए प्रान्तीय विधेयक को 
अस्वीकार नहीं करती। 


गवर्नवर जनरल कनाडा की सीनेट के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है किन्तु 
इस नियुक्त में भी वह वहाँ की मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्देशित होता है । 

न्यायिक शक्तियँ--गवरनंर जनरल को न्याय के क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ 
प्रात हैं । इस दृष्टि से वह अपराधी के दरड को क्षमा कर सकता है, दरह को कम 
कर सकता है या स्थगित कर सकता है। यह अधिकार भी गवर्तर जनरल मंत्रिपरिषद 
के परामश से प्रयोग कर सकता है । 


गवनर जनरल की वास्तविक स्थिति 


गवर्नर जनरल के उपयुक्त कार्यो और शक्तियों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि सवनर जनरल को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्याय के क्षेत्र में 
जो अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों का प्रयोग वह स्वेच्छा से नहीं करता प्रत्युत मंत्रि- 
परिषद के परामर्श से करता है। इस प्रकार उसकी ये समस्त शक्तियाँ केवल औप- 
चारिक या नाममात्र की हैं। उन समस्त शक्तियों का प्रयोग वस्तुतः मन्त्रिमण्डल के 
भन्त्रियों द्वारा होता है । जैसा कि प्रो» डासन ने कहा है :--- 


( १९ ) 


“कनाडा का गवर्नर जनरल ब्रिटिश राजा की ही भाँति जिसका कि वह प्रति- 
निधित्व करता है, एक वेधानिक प्रधान है। उसी की भाँति उसका विकास भी एक 
वास्तविक अधिनायकत्व से वास्तविक शक्तिहीनता की ओर क्रमिक प्रगति का इतिहाग्र 
है । * इस प्रकार कनाडा के गवर्नर जनरल को स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ । 
परिवर्तत की इस प्रक्रिया के पीछे कनाडा में लोकतन्‍्त्र का विकास रहा है। जेसा कि 
स्वयं प्रो० डासन ने लिखा है “गवर्तर जनरल को कानूत या प्राधिकार प्रथा से जो 
शक्तियाँ प्राप्त थीं वे औपचारिक रूप से बदल गई या स्वतः ही त्याग दी गई। पहले 
प्रकार के उदाहरण कम होते गये और दूसरे प्रकार के उदाहरण बढ़ते गये । उस 
आन्दोलन के पीछे प्रेरक शक्ति कनाडा की जनता द्वारा अधिक शासन की माँग थी | 
इसने गवनर जनरल की शक्तियों पर दो तरह से प्रहार किया | सरकार के अपेक्षाकत 
अधिक लोकतांत्रिक नियन्त्रण की भावना ने इसके अनुत्तरदायित्व को शिथिल किया ओर 
उसी के साथ राष्ट्रीय स्वायत्त शासन के विकास ने उसके क्रार्यों को कम किया ।! 


इस प्रकार गवनर जनरल की कनाडा की संसदीय पद्धति में वही स्थिति है जो 
कि वधानिक प्रधान की होती है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि गवर्नर जनरल 
पूणातया एक स्वरण्िम शून्य या नितान्‍्त प्रभावहीनव व्यक्तिव है। उसके द्वारा 
अन्य महत्वपूरा कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। उदाहरण के लिये उसका एक महत्वपूर्ण 
काय प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करता है। यह सत्य है कि गवर्नर जनरल उसी 
व्यक्ति को प्रधान मन्त्री पद के लिये आमन्त्रित करेगा जिसका कि कामन्स सभा 
में बहुमत है | पर मान लीजिये कि सामान्य स्थित नहीं है और 
व्यवस्थापिका में किसी एक दल का निश्चित बहुमत नहीं है तो उस स्थिति में गवर्नर 
जतरल अपती इच्छा से ऐसे व्यक्ति को प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त करने का प्रयास करेगा जो 
कि व्यवस्थापिका में अपना प्रभाव बनाये रख सके । इस्ली प्रकार जब बहुमत दल की 
सरकार सदन के विश्वास से वंचित हो जाती है तो उस दशा में गवर्नर जनरल विपक्षी 
दल के नेता को सरकार बनाने के लिये निमन्त्रित करेगा जेसा कि १६४८ ई० में हुआ 
था। इस वर्ष गवर्॒र जनरल ने लिबरल पार्टी के नवनिर्वाचित नेता श्री एल० एस० 
सेराड लारेएद को श्री मेकेजी किंग के स्थान पर प्रधान मन्‍्त्री बनने के लिये आमन्त्रित 
किया । इस प्रकार ऐसे अवसरों के लिये एक वधानिक प्रधान का होना आावश्यक है! 
इस प्रकार यह गवनंर जनरल का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त गवर्नर 
जनरल कई सामाजिक और शिष्टाचार विषयक कार्यो का भी सम्पादन करता है और 
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इस प्रकार वह प्रधान मन्त्री के कन्धों के बोक को हलका करता है।* कनाडा के गवर्नर 
जनरल के पद का प्रयोग कूटनीतिक सम्बन्धों में भी प्रायः कर लिया जाता है विशेष कर 
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ के कूटनीतिक सम्बन्धों में गवनर जनरल का पूरा उप- 
पोग किया जाता है| इसी प्रकार अन्य देशों के साथ के कुटनीतिक सम्बन्धों में भी 
कभी-कभी गति और गरिमा प्रदात करने के लिये गवर्तर जनरल के पद का प्रयोग 
किया जाता है । गवर्तर जनरल देश सामाजिक स्रोपान का शीष॑स्थ अंग होने के नाते 
संसद के सदस्यों, सिविल सेवकों, लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्तियों तथा कूटनीतिक पदों पर कार्य 
करने वाले वरिष्ठ व्यक्तियों का स्वागत और सम्मानित करता है । उसी के हारा 
अनेक महत्वपूर्ण भवनों इत्यादि का उद्घाटन किया जाता है । 

लेल्ली राबट स के शब्दों में, “अपने सरकारी निवास-स्थान ओठावा के राज- 
भवन में गवर्र जनरल देशी और विदशी प्रसिद्ध महानुभावों का स्वागत करते हैं तथा 
प्रसिद्ध आगन्तुकों का स्वागत करते हैं । वह देश के कोने-कोने की यात्रा करते हुये कहीं 
चिकित्सालयों का उद्घाटन करते हैं, कहीं धर्मार्थ अभियान करते हैं और कहीं युद्ध के 
वीरों के साथ उनके खंमों सें आराम करते हैं । वह मुख्यतया एक सदभावना के राजदूत 
की भाँति है, किन्तु उत्तका उद्देश्य ब्रिटेन के प्रति सदभावना का सूजन करना नहीं, अपितु 
राष्ट्र के माननीय तथा सरकारी आमन्त्रितों में कनाडा के प्रति तथा स्वयं कनाडावासियों 
में पारस्परिक सदभावना की सर्जना करना है |”? 

सवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर अपने मन्त्रिमएडल को परामर्श भी दे 
सकता है । वास्तव सें बहुत कुछ यह गवर्नर जनरल की योग्यता पर निर्भर करता हैकि 
बह किस प्रकार अपने पद का उपयोग करता है। एक योग्य चतुर और कुशल गवर्नर 
जनरल अपने वेघानिक प्रधान के पद का अच्छा लाभ उठा सकता है। जसा कि प्रो० 
कीथ ने लिखा है । 
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( २१ ) 
गवनेर जनरल के पद की तुलना 


प्रशत २. गवर्नर जनरल कताडा को शासन-व्यवस्था का एक वेधानिक 
प्रधान है--इस कथन के प्रक्राश में कनाडा के गवर्नर जनरल के कार्यो और ब्रिटेन 
की महारानों से उसकी तुलना कोजिये 


उत्तर--गवर्नर जनरल कनाडा की शासन-व्यवस्था का संग्रेधानिक प्रधान है । 
संवैधानिक दृष्टि से कताडा का गवर्तर जनरल ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम 
१८६७ के अनुच्छेद ११ के अनुसार प्रिवी काउन्सिल के परामश से कार्य करता है । इस 
अनुच्छेद में कहा जाता है कि “कनाडा सरकार के अन्तर्गत सहायता और सलाह के 
लिये एक काउन्सिल होगी जो कनाडा के लिये महाराती को ब्रिवों काउन्सिल होगी, जो 
कनाडा के लिये महारानो को प्रिवो काउन्सिल कहलायेगी '*'”” परन्तु व्यवहार में गवनर 
जनरल प्रिवी कांउसिल के परामर्श की अपेक्षा मन्त्रि परिषद की सलाह से कार्य करता है। 
गवर्नर जनरल ही कनाडा की मन्त्रि परिषद के प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करता है। अन्य 
मन्त्री भी गवर्नर जनरल प्रधान मन्त्रो के परामश से नियुक्त करता है। वही कार्यपालिका 
न्यायपालिका इत्यादि के उच्च पदाधिकारियों यथा ग्रांतों के लेफ्टोनेएट गवनर, सर्वोच्च 
न्‍्यायालय और उच्च न्यायालय के न्‍्यायात्रीशों, विदेशों को जाने वाले राजदूतों, जल, थल 
और नभ सेनाओं के सेनाध्यक्ष इत्यादि को नियुक्ति करता है । परन्तु ब्रिटिश संसदीय 
व्यवस्था की भाँति गवर्नर जनरल इन नियुक्तियों को दिशा में अपनी स्वेच्छा से कार्य 
नहीं करता प्रत्युत वह मन्त्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। वास्तव में सारो 
नियुक्तियाँ मन्त्रि परिषद के हा हाथो में निहित होती हैं । 

विधायी क्षेत्र में वह संसद को आहुत करता, स्थगित करता तथा भज्जू 
करता है। वही संसद्‌ द्वारा पारित विधियों पर हस्ताश्षर करता या सम्नाज्ञ के 
हस्ताक्षर के लिये उन्हें सरक्षित करता है। इस प्रसंग में यह स्मरणाय हें कि 
१ अक्यूबर १६४७ ई० के लेट्स पेटशट” के अनुसार अब ग्रवनर जनरल का यह 
अधिकार है कि वह कनाडा की मन्त्रिपरिषद्‌ की सलाह से वे सब कार्य कर सकता हु 
जो कार्य कनाडा के सम्बन्ध में क्राउन द्वारा किये जा सकते थे। जहाँ तक कि 
कनाडा की ससद्‌ के भज्भ करने के अधिकार का प्रश्न है १६९२६ ई० के पहले वह मन्त्र 
परिषद्‌ द्वारा संसद के भज्ु करते को सलाह को अस्वीकृव कर सकता था। उदाहरख 


* इस प्रकार के उत्तर के लिये इसके पहले का प्रश्त भी देखिये। 
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के लिये १८४५८ ई० और १८६० ई० में संसद के विघटन के लिये मन्त्रि परिषद्‌ की 
सलाह को बअस्वीकृत कर दिया गया था । परल्तु- १६२६ ई० की इस्पीरियल 
कान्फ़ स ने यह अधिकार गवर्नर जनरल के हाथों से ले लिया। विधायी अधिकारों 
के अन्तर्गत गवर्नर जनरल को सीनेट के अध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत करने का भी 
अधिकार है । 

कनाडा के गवर्नर जनरल को न्याय के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपुर्णा अधि- 
कार प्राप्त हैं। न्‍्याय की दृष्टि से वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 
करता, अपराधियों के अपराधों को माफ़ करता, कम करता या दण्ड की तिथि को 
स्थगित करता है । 

इस श्रकार गवनर जनरल की उपयुक्त शक्तियों को देखने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि गवर्नर जनरल को वही अधिकार श्रात्त हैं जो अधिकार कि किसी देश के 
संवेधानिक अधान को होते हैं । उदाहरण के लिए हम ब्रिटेत की सम्राज्ञी और कताडा 
के गवर्नर जनरल की स्थिति को ले सकते हैं। जिस प्रकार महारानी ब्रिटेन की संसदीय 
ब्यवस्था को संवैधानिक प्रधाव हैं उसी प्रकार कवाडा का गवर्नर जनरल भी कनाडा की 
संसदीय व्यवस्था का वेधानिक प्रधान है | 

परन्तु गवर्तर जनरल के पद और स्थिति की ब्निटिश सम्राज्ञी से पूरी तरह 
तुलना नहीं की जा सकती । दोनों की स्थिति में कई दृष्टियों से अन्तर है | 
प्रथमतः ब्रिटेन की महारानी का पद वंशानुगत है जब कि गवर्नर जनरल थोड़े या 
निश्चित समय के लिये नियुक्त किया जाता है । ब्रिटेन की महारानी अनेक परमा- 
घिकारों का प्रयोग करती हैं जब कि कनाडा का गवर्नर जनरल इस प्रकार के 
परमाधिकारों से वंचित है। ब्रिटेव की महारानी कानूत से ऊपर मानो जाती हैं, वे 
कमी गलती नहीं कर सकती तथा परमाधिकार के अनुसार कभी भी उसके विरुद्ध 
कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती जब कि कनाडा के गवर्नर जनरल को इस 
प्रकार का परमाधिकार प्राप्त नहीं है और वह॒ कानून के अन्तर्गत गलती करते पर 
उसके विरूद्ध कानून को कार्यवाही की जा सकती है । इसी प्रकार ब्रिटेन की महारानी 
का पद प्रतिष्ठा, गरिमा इत्यादि की दृष्टि से अत्यन्त सम्मानित है किन्तु कनाडा के 
गवर्नर जनरल का पद उस रूप में सम्मानित नहीं कहा जा सकता। सैद्धान्तिक दृष्टि से 
कनाडा का गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता है। ब्रिटिश 
सम्नाज्ञी जो प्रभाव ब्रिटेन के शासन पर डाल सकती हैं वह प्रभाव कनाडा का गवर्नर 
जतरल कनाडा के शासन पर नहीं डाल सकता | 

किन्तु यह सब कुछ होते हुये भी यह कहता कि कनाडा के गवर्नर जनरल का 
पद कोई महत्व नहीं रखता, भूल होगी । जैसा कि सर राबर्ट बार्डन ने कहा है 
कि यह सर्वया भूल होगी क्रि कनाडा के गवर्नर जनरल का पद केवल रबर की मुद्रा 
का है। 
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इसी प्रकार सर विलिफ्रिड “लारियर ने भी कहा है कि कनाडा का गवर्नर 

जनरल एक युग से कताडा की तीति का निश्चय नहीं कर रहा है, परन्तु वह कोई ताम 

मात्र का शासक नहीं है । उसे अपने सलाहकारों को सलाह देने का अधिकार है और 

यदि वह एक समझदार, अनुभवी, ईमानदार, निष्पक्ष और सहानुभूति रखने दाला 
व्यक्ति है तो वह सफल हो सकता है ।” 
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अध्याय ४ 
मन्त्रि परिषद्‌ 
कनाडा की मन्त्रि परिषद्‌ 


प्रश्त--कनाडा की सन्त्रि परिषद्‌ की संरचना और शक्तियों पर विचार 
किजिये । 

उत्तर--प्रत्येक संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मन्त्रि- 
मण्डल के हाथों में रहता है। कनाडा की शासन-पद्धति भी इसका अपवाद नहीं है, 
ऊँस। कि प्रो० डासन ने कहा है कि, “यदि राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा 
जाय कि उसका एक गुरुत्वाकर्षण केन्द्र होता है तो निश्चय ही कनाडा में वह ग्रुदत्वा- 
कर्षण केन्द्र मन्त्रिमएडल है क्योंकि वास्तव में उसी बिन्दु पर शासव-यबन्त्र का सारा 
भार केन्द्रित है । यदि मन्त्रिमएडल को समाप्त कर दें या उसके भौतिक कार्यों के किसी 
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अद्भ को पृथक कर दें तो तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का समग्र सन्तुलन नष्ट हो 
जायगा 7 * 

इस प्रकार कनाडा की शासन-प्रणाली में मन्त्रिमरडल की स्थिति घुरी को 
भाँति है जिसके कि चारों ओर समस्त शासन-यन्त्र आवृत्तियाँ लेता हैं। मन्त्रिमरडल 
हो समस्त कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग करती है, वही कार्यपालिका की नीतियों 
का निर्माण करती है, मन्त्रिमएडल के सदस्प शाप्तन के समस्त विभागों की देखभाल 
करते हैं। मन्त्रिमएडल ही विधि-निर्माणा की दिशा में पहल करता और व्यवस्थापिका 
का नेतृत्व करता है। इस प्रकार कनाडा का मन्त्रिमरडल वहाँ की राजव्यवस्था का 
आदि और अन्त है। 

सन्त्रिमण्डल का निर्साण--कताडा की मन्त्रिपरिषद के विषय में ब्रिटिश नार्थ 
अमेरिका अधिनियम में कहीं भो उल्लेख नहों है । वस्तुतः यह संस्था पुणंतया अभि- 
समयों पर आधारित है। अभिसमयों के अनुसार कामन्स सभा में बहुमत दल के नेता 
को गवनर जनरल प्रधान मन्त्री पद पर नियुक्त करता है। अन्य मन्त्री प्रधान मन्त्री के 
परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार प्रधान मन्त्री-वस्तुतः मन्त्रिमएडल का 
निर्माता होता है । प्रो० लास्की के शब्दों में वही मन्त्रि मरडल का आदि और अच्त 
होता है । प्रधान मन्‍्त्री ही मन्त्रिमएडल के सदस्यों की संख्या निश्चित करता है। 
सामान्यतया प्रधान मस्त्री इस बात का ध्यान रखता है कि कनाडा के सभी क्षेत्रों का 
उसमें प्रतिनिधित्व हो । इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि छोटे 
प्रान्तों के कम और बड़े प्रान्तों के अधिक मन्त्री हो । क्यूबेक तथा ओण्टेरियो जैसे बड़े 
प्रान्तों के ४-४ अ्रतिनिधि मन्त्रिमरडल में होते हैं । जैसा कि बी० के० दौडवेल ने 
कहा है-- 

कनाडा को राजने तिक व्यवस्था--की एक प्रमुख विशेषता यह है “्रति- 
निधिमूलक मन्त्रिपरिषद उसका अपरिहार्य तत्व है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उपलब्ध 
सामग्री केग्नी है, महत्वपूर्ण यह बात है कि जो कुछ भी उपलब्ध है उसी में से प्रत्येक 
प्रान्त को राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिले ।*** *** वहाँ के लोग इस बात पर जोर देते हैं 
कि उनके क्षेत्र का ही व्यक्ति सन्‍्त्री बने भले ही योग्य मन्त्री का चुनाव न हो ।* 


हज. अम+.. अबाजम 
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कनाडा के मन्वरिमरडल में मन्त्रियों की संख्या १७ से लेकर २३ तक होती 
है। इनमें से तीन या चार मन्‍्ती बिना विभाग के होते हैं । समस्त मन्त्री कनाडा की 
कामन्स सभा के होते हैं। सामान्यतया मन्त्रिमरडल में निम्नलिखित मन्त्री होते हैं--- 

(१) प्रधान मन्त्री, (२) प्रिवी काउन्सिल का प्रेश्नीडिएट; (३) सेक्रटरी आफ 
दौ स्टेट फार एक्सटर्नेल एफेयर्, (४) मिनिस्टर आफ माइन्स ऐरशड रिसोसेंज, (५) 
मिनिस्टर आफ जस्टिस, (६) मिनिस्टर आफ फाइनेन्स, (८) मिनिस्टर आफ पब्लिक 
वर्स, (5) मिनिस्टर आफ नेशनल डिफेन्स ऐर्ड नेशनल हेल्‍थ, (६) पोस्ट मास्टर 
जनरल (१०) मिनिस्टर आफ फिशरीज, (११) मिनिस्टर आफ लेबर, (१२) मिनिस्टर 
आफ ट्रान्सफोर्ट, (१३) मिनिस्टर आफ इस्मीग्र शव ऐसरड कोलोनाइजेशव, (१४) 
मिनिस्टर आफ कष्टम्स, (१५) मिनिस्टर आफ इनलेणड रेवेन्यू, (१६) मिनिस्टर आफ 
ट्रेड ऐड कामर्स । इसके अतिरिक्त दो या तीन बिना विभाग के मन्त्री होते हैं । इन 
मन्त्रियों के अतिरिक्त सहायक मन्त्री और संसदीय सचिव भी होते हैं| प्रधान मन्त्री 
का वेतन १४०० डालर तथा अन्य मन्त्रियों को १००० डालर वाबिक वेतन मिलता 
है । इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ता भी मिलता है । 

सारे मंत्री एक ही दल के होते हैं तथा एक इकाई के रूप में कार्य करते 
हैं। समस्त मंत्री देश के शासन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं । यदि 
मंत्रि मएडल के किसी सदस्य के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित होता है तो 
सारे मंत्रि-मरुडल को त्याग-पत्र देना पड़ता है । इसी प्रकार यदि कोई मंत्री अपने 
सहयोगी मंत्रियों से सहमत नहीं होता तो उसे त्याग पत्र दे देता होता हैं। उदाहरण 
के लिए १६९०२ ई० में प्रधानमंत्री सर व्रिल फ्रीड लारिअल ने मिस्टर टीटे को 
त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया था क्योंकि मिस्टर टीटे अपने सहयोगियों से 
कुछ मामले में असहमत थे । इसी प्रकार १६१६ ई० में आर० एल० बांडन ने 
सर सेम ज्यूजेस को त्यागपत्र देने के लिए लाचार किया था क्‍योंकि उन्होंने अपने 
सहयोगियों की सलाह के बिना एक मिलींशिया स्थापित करने का प्रयास किया था, 
इस प्रकार मंत्रिमएडल के मंत्री एक दूसरे के प्रत्ति तथा प्रधाव मंत्री के प्रति उत्तर 
दायी होते हैं । १६१६ ई० के पूर्व मंत्रिमएडल की कार्यवाही का कोई लेखा नहीं 
रखा जाता था किन्तु इस समय से एक लेखा रखा जाने लगा है । 

मंत्रिमण्डल का कार्य--कनाडा के संत्रिमएशडल का कार्य सी सामान्‍्यता 
वहीं हैं जो कि किसी देश की संसदीय पद्धति में वहाँ के मंत्रिमएडल के होते हैं । 
अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उत कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में रख 
सकते हैं । 

१. कार्यपालिकीय कार्य । 

२. विधायी कार्य । 

३.० वित्तीय कार्य । 
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जहाँ तक कि कार्यपालिकीय कार्यों का प्रश्न है मंत्रिमशडल का प्रधान कार्य 
आन्तरिक एवं वैदेशिक मामलों में से सम्बन्धित नीति का निर्माण करना हैं । इस 
कार्य में संत्रिमएडल को कताडा के सिविल सेवकों (लोक कर्मचारी) से महत्वपूर्ण सह- 
योग मिलता है। सिविल सेवक मंत्रिमएडल को नीति-निर्माण के वियय में न केवल 
आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं प्रत्युत उसकीं रूप रेखा प्रस्तुत करने में भी योग 
देते हैं। इस प्रकार समस्त नीति विषयक मामले मंत्रिमएडल के द्वारा निश्चित 
किये जाते हैं ।* हाँ यह अवश्य है कि मंत्रिमएडल को इस दिशा में जनमत की 
उपेक्षा नहीं करती चाहिये | जेसा कि डा० आइवर जेनिस्स ते कहा है कि सरकार 
को यह ज्ञात होना चाहिये कि उम्तको नीति का अनुगमत हो र॥॥ या नहीं । 
यदि उसकी नीति का अनुगमन वहीं हो रहा तो उसे उसमें परिवर्तत करना 
चाहिये । काई भी प्रकार चाहे उसे कितता ही बहुमत न मिला हो सदन की 
उपेक्षा नहीं कर सकती और सदत में दल का दृष्टिकोण अधिकांशतया मतदाताओं 
का दृष्टिकोण होता है । 

अपने कार्यपालिकीय दायित्वों का निर्वाहन करते के लिये मन्त्रिमशडल कार्यों 
की दृष्टि से उन्हें विभिन्न विभागों में विभक्त कर दंता है । प्रत्येक मन्‍्त्री एक या एक से 
अधिक विभागों का अध्यक्ष होता है । प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित अनेक सिविल सेवक 
तथा अन्य कर्मचारी होते हैं जिनकी सहायता से शास्तनन चलाया जाता है । मन्तन्रिमएडल 
विभिन्न विभागों में समन्वय भी स्थापित करता है । मन्त्रिमएडल के अन्य कार्यपालकीय 
कार्यो में अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ और सममोते इत्यादि आते हैं । अनेक महत्वपूर्स नियु- 
क्तियाँ भी मन्त्रिमन्‍्डल द्वारा को जाती हैं । वास्तव में गवनंर जनरल के नाम से की 
गई समस्त नियुक्तियाँ मन्त्रिमर॒डल द्वारा की गई नियुक्तियाँ हो होती हैं । 

विधायी कार्य---मन्त्रिमएडलीय पद्धति में मन्त्रिमएडल और व्यवस्थापिका का 
घतिष्ट सम्बन्ध होता है। व्यवस्थापिका में बहुमत दल के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा हो 
मच्त्रिमएडल का निर्माण होता है। इसलिये कोई भी विधेयक मन्त्रिमएडल के सहयोग 
के बिना पास नहीं हो सकता है । 

इसके अविरिक्त स्व4 मन्त्रिमएडल भी अनेक प्रकार के सरकारी विधेयक' 
व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करता है । सारे सरकारो विधेयक मन्त्रिमस्डल द्वारा ही वैयार 
किये जाते हैं और मन्व्रिमसडल के प्रयास से ही वे पास हाते हैं । 





मं हे + ५ हे ल्‍ ल्‍ मा ।॒ 
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( २७ ) 


कताडा का मन्त्रिमएडल भी संसद के अधिवेशन के सत्रावसात या भद्भ होने 
की स्थिति में सररिषद आदेश (07ठ०5-॥-००छ७४८)) जारी करता है। ये आदेश 
गव्र जनरल के ताम से जारो किये जाते हैं और इनका प्रभाव कानुन को भांति हो 
होता है । 

आर्थिक कार्य--राष्ट्र को समस्त आर्थिक व्यवस्था कनाडा के मन्त्रिमणडल के 
हाथों में होती है । मन्त्रिमरएडल हां राष्ट्र की आधिक नीति का तिर्माण करता और उस 
नीति के अनुसार देश की आथिक व्यवस्था का प्रबन्ध करता है । देश के आय व्यय का 
वाषिक विवरण (बजट) सन्त्रिमएडल द्वारा तैयार किया जाता है तथा उसे स्वीकृत 
होने के लिये संसद में प्रस्तुत किया जाता है । 

प्रराष्ट्र सम्बन्धी कार्य--सन्त्रिमरए्॒ल देंश की आ्तरिक नीति हो नहीं 
प्रत्युत देश की वैदेशिक नोति का भी निर्माण करता है। समस्त वैदेशिक मामले 
मन्त्रिमएडल द्वारा निपटाये जाते हैं । मन्त्रिमएडल का जैरेशिक यथा याराष्प दिद्ू ” इस 
कार्यों की पूर्ति करता है । 

मन्त्रिमण्डल और संसद का उष्बन्दध--संस्रीय शासत-पद्धति में का्यपातिका 
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायों होतीं है, दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध बता होता है । मत्त्रि- 
मण्डल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और सामूहिक रूप से वे संसद के निम्न सदन 
या कामनन्‍्स सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक कामन्स सभा का सन्त्रिमएइल 
में विश्वास बना रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। जब कामन्स 
उमा के सदस्यों का मच्त्रिमरडल पर से विश्वास उठ जाता है तो मन्त्रिमएडल को 
ध्याग-पत्र देना होता है । 

परन्तु वर्तमान युग में संसदीय पद्धति के अन्तर्गत मन्त्रिमएडल की शक्तियाँ- 
प्ंसद की अपेक्षा कहीं-कहीं अधिक बढ़ गई हैं । दलीय अनुशासन, कार्यपालिका के 
कार्यों में अत्यधिक वृद्धि, विधि निर्माण के कार्य में जटिलता इत्यादि के कारण अब 
जुलैन्ड और भारत की भाँति कनाडा का मल्त्रिमएडल भी संसद्‌ का पथ-प्रदर्शत 
करता है। इसीलिये प्रो० डासन ने कहा है कि प्रकट रूप में मस्विमरडल का कामल्स 
सभा के प्रति उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है और कामन्स सभा सन्त्रिमएडल के श्रति 


उत्तरदायी हो गई है ।”” 





प्रधान सन्त्री 


प्रश्त--कनाडा के प्रधान मन्त्री के अधिकार, कार्य और स्थिति पर संक्षेप में 
प्रकाश डालिये । 

उत्तर--संसदीय पद्धति में मन्त्रिमशडल का और मन्त्रिमरडल में प्रधान मन्वी 
का सर्वोपरि महत्व होता है, वस्तुत: प्रधान मन्त्री मन्त्रिमएडल का निर्माता, रक्षक और 


( रे८ ) 


सुधारक होता है। वही मन्त्रिमएडल का आदि ओर अन्त माना जाता है, यदि 
अन्त्रिमएडल शासन रूपी यान का प्रमुख यन्त्र होता है तो प्रधान मन्त्री उसका 
प्रधान चालक । 

प्रधान मन्त्री संत्रद में बहुमत दल का नेता तथा राष्ट्र का प्रमुख वक्ता होता 
है । प्रधात मन्‍्त्री गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किन्तु गवनेर जनरल 
मनमा।ने 5ज् से किसी व्यक्ति को प्रधान मन्त्री नहीं नियुक्त कर सकता, वह उसी व्यक्ति 
को प्रधान मन्‍्त्री के पद को सम्भलाने के लिये आमन्त्रित करता है जिस व्यक्ति को 
कामन्स सभा के बहुमत दल का समर्थन आराप्त होता है। यदि किसी अवसर पर काम 
प्तभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्रात्त नहीं होता तो वैसी दशा में गवर्नर जनरव 
प्युक्त दल के मन्त्रिमएडल बवाने के लिये उस व्यवित को प्रधानसन्त्री नियुक्त करता 
है जिसे कि संयुक्त दल के लोग अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं, सामानन्‍्यतया प्रधान 
मन्‍्त्री के पद पर देश के वरिष्ठ लोकनायक और अनुभवों प्रशासक्त तथा लोक भ्रिय 
व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है । 

मन्त्रिमणडल में प्रधान मन्त्री की वही स्थिति होती है जो स्थिति कि ब्रिटेन 
या भारत के प्रधाव मन्‍्त्री की होती है। दूसरे शब्दों में कनाडा का प्रधान मन्त्र 
भी सन्त्रिमश॒इल का स्वसर्वा होता है। वद नक्षत्र मण्डल में एक ऐसे नक्षत्र की 
भाँति होता है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र आवृत्तियाँ लेते रहने हैं ---3० 48 ॥४6 
8 8पा3 द"0पराते कराएं) &7 006० [६7८४४ 72ए0०)५८. 

प्रधान मन्‍्त्री ल! केवल मन्त्रिमएडल का निर्माता होता है प्रत्युत वह उसके 
ज/वन ओर अन्त का भी प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है एक प्रकार से हम कह सकते 
हुँ कि---८ 48 एव्शए'डो ६0 4४8 डि ७20 ८८मएथ ४0 705 06७॥. प्रधान मर्त्री 
को इच्छा से मन्त्रिमरडल के अन्य सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं । यदि प्रधान मस्त्री 
और मन्त्रिमएडल के अन्य किसी सदस्य में कोई मतभेद हो जाता है तो वैसी दशा में 
उस सदस्य का अपने पद पर बना रहना असम्भव हो जाता है, प्रधान मन्त्र 
से सदस्य को अपना त्याग पत्र देने लिये वाध्य कर सकता है। यदि कोई 
चदस्य ऐसा करने में व्यवधान खड़ा करने का साहस करता है तो वैसी दशा में 
ब्रधात मन्‍्त्री मच्त्रिसरडल का विधटन कर नये मसन्त्रिमरडल का निर्माण कर 
सकता है । 

प्रधान मन्त्री अपनी टीस का एक प्रकार से कप्तान होता है । प्रधान मन्‍्त्री 


द्दी सा के विभित् सदस्यों सें विभिन्न विभागों और कार्यों का विभाजन 
करता है । 


कोन सा विभाग किसी सन्‍्त्री को सौंपा जाय, इसका निर्णव प्रधान मन्त्री ही 
करता है । इसी प्रकार विभिद्ष विभागों के सध्य स्रामजस्य स्थापित करने का का: 


च्ड 


( २६ ) 


भी प्रधान मनन्‍्त्री द्वारा किया जाता है । यदि मन्त्रियों के मध्य किसी प्रक्रार का मतभेद 


' उत्पन्न हो जाता है तो वैसी दशा में प्रधान मन्त्री ही उच्च मतदंद को दूर करने का 


प्रयास करता है । 


प्रधान मच्त्री ही गवर्नर जनरल को देश के उच्च पदों यथा उपराज्य पाल, 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सेनावायक, विदेशों को भेजे जाने वाले राजदतों 
इत्यादि की नियुक्ति करता है । 


प्रधान मन्त्री ही कामन्स सभा के अधिवेशन को आमन्त्रित करने या विधरटित 
करने के लिये गवर्नर जनरल को परामर्श देता है। वहो संसद में शासन का प्रमुख 
प्रवकता होता है । उसकी वाणी सारे राष्ट्र की वाणी मानी जाती है | वह एक प्रकार 
से गवन र जनरल और संसद के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। प्रधान मस्त्री 
विभिन्न मन्त्रियों के विभागों के विरीक्षण का भो अधिकार रखता है । वही प्रित्री 
परिषद्‌ का भी अध्यक्ष माना जाता है । 

इस प्रकार प्रधान मन्त्री की मन्त्रिमएडल और मन्त्रिमएडल के वाहर अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थिति होती हैं । मन्त्रिमएडल के अन्तर्गत उसकी तुलना मन्त्रिमसएडल रूपी 
भवन के प्रमुख पत्थर (९ ८५४४०7०९ ० ६॥76 ०७ ०। 7८ 272) से की गई है | सच्त्रि- 


मराडल के बाहर प्रधान मन्त्री देश का लोक नायक तथा जनता का हृंदय-सम्राद 
माना जाता है । 


जहाँ तक कि प्रधान मन्‍्त्री और उसके सहयो/गयों का प्रश्त है, यह सत्य है कि 
प्रधान मन्‍्त्री की स्थिति अपने सहयोगियों से श्रष्ठ होती है। वही मन्त्रिमरडल की 


बैठकों की अध्यक्षता करता, अपने मन्त्रियों को चुनता, उन्हें विभिन्न विभाग सांपता तथा 


उनके कार्यों का निरीक्षण करता है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रधान मन्त्री 
मन्त्रिमएडल का तानाशाह होता है। उसे अत्यन्त कुशलता से अपने सहयोगियों का 
सहयोग लेकर चलना पड़ता है क्योंकि यदि उसके सहयोगी उसके विरुद्ध दृष्टि अपना 
लेते हैं और प्रधानमंत्री से हर सम्भव तरीके से असहयोग करने के लिए कटिबद्ध हो जाते 
हैं तो प्रधान मन्‍्त्री को कार्य करना असम्भव हो जाता है । ऐसी दशा में प्रधान मंत्री 
की अपेक्षा मंत्रिमएडल के अन्य मंत्री ही सम्मिलित रूप में अधिक शक्तिशाली 
हो बैठते हैं। उस दृष्टि से १८६६६ ई० की बावेल केबिनेट की समस्या (8०७०॥ 
(08 76८ 0085) का उदाहरण दिया जा सकता है । इसलिये जैसा कि प्रो० डासन 
ने कहा है : पल ?लंपाल १तांडटा फ्रापड ग0७ अ्रीटछ0 ४0 एणाएए्रा&00, ७४०७ 
0 एचड्प्वतट, दावे जला [0 छफ्ट जब: सिंद एशा 7065 67 5८ 7६७४ 
प्रतेटछव्यतैद्या, 0 गंड ढबाजंप्रच ब्रावए 2076 पर 6 07 078 00९88 0९8, ०६७ 
एछ८ए८₹ 96 7८७]ए इंप्रतेटएव्खतेल्य ण प6 शण्प्ड रण दएप्राग्राणा३- 


( ३० ) 


फिर भी प्रधान मंत्री मन्त्रिमस्डल का प्रधान होता है और यह उसके कार्य- 
कौशल समाचातुरी, योग्यता, अनुभव और दल में समर्थन पर निर्भर करता है कि वह 
अपने पद का किस प्रकार संचालन और उपयोग करेगा । 


अध्याय ६ 
कनाडा की सीनेट 


प्रश्तन--सीनेट की संरचना ओर शक्तियों पर प्रकाश डालिए । 


उत्त र--कनाडा की राज-व्यवस्था में जिस व्यवस्थापिका का प्रविधान किया 
गया है, उसे संसद्‌ (पालियामेशट) कहते हैं, यह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, इसका 
एक सदन कामन्स सभा (छ०एछ४८ ० 0०0४7०४७) तथा दूसरा सदन सीनेट कहलाता 
है । कामन्स सभा प्रथम और निम्न सदन हैं जब कि सीनेट द्वितीय और उच्च 
सदन है । | 

कनाडा की व्यवस्थापिका के उच्च सदत को सीनेट कहा जाता है। सीनेट 
वस्तुत: कनाडा की संघीय और संसदीय आवश्यकताओं के अनुरूप निकाय है । किस्तु 
रचना और शक्तियों की दृष्टि से यहु अनेक संघीय और संसदीय विशेषताओं एवं 
आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं कहा जा सकता । यहाँ हम कनाडा की व्यवस्थापिका के 
इस अनूठे सदन के विभिन्न पक्षों पर विचार करेंगे । । 


कनाडा की सोनेट को रचना--कनाडा की सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या 
वर्तमान समय में १०२ है | इस संख्या में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है । 
प्रारम्भ में ब्रिटिश नाथ अमेरिका एक्ट १८६७ ई० के अनुसार सीनेट की कुल सदस्य- 
संख्या ७२ निश्चित की गई थी । इसके उपरान्त १६१४ ई० के अधिनियम के अनुसार 
कुल संख्या ६६ कर दी गई । बाद में इस संख्या में और भी वृद्धि हुई, कनाडा के सद्डु 
में न्‍्यू फाउएड लेण्ड के सस्मिलित हो जाने से १६४६ ई० में सीनेट के सदस्यों की कुल 
संख्या १०२ हो गई। साथ ही क्राउन को यह अधिकार दिया गया कि वह इस संख्या 
को बढ़ा कर १०२ या १०६ कर सकता है । 





॥ न] 


वर्तमान समय में कनाडा के विभिन्न प्रान्‍्तों को निम्नलिखित संख्या में सदस्य 
ज्ेजने का अधिकार है । 


प्रान्त का नाम संद्या 
१---ओरसटेरियो २४ 
२--क रवेक र्‌४ड 
३--नोवास्कोशिया १० 
४--स्यू ब्रान्सविक १० 
भू. प्रिंस एडवर्ड द्वीप ः 
६--मेनी टोवा धर 
८&--त्रिटिश कोलम्बिया द्ट 
८--सस्केचवान दर 
६--अल्बर्दा धर 
१०--न्यू फाउण्डलैसड ्‌ 





१०२ 

सदस्यों की नियुक्ति--जहाँ तक सीनेटे के सदस्यों की नियुक्ति का भ्रश्न है 
उनकी नियुक्ति सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है । इस प्रकार सीनेट- 
" झदस्य प्रान्तों की जनता या व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते हैं। 
सामान्यतया इन सदस्यों की नियुक्ति कवाडा के मन्त्रिमएडल के हाथों में निहित होती 
है । वस्तुत: प्रधान मन्‍्त्री की सिफारिश पर गवर्नर जनरल सदस्यों की नियुक्ति 
करता है । ये सदस्य आयु भर के लिए मनोनीत किए जाते हैं। परल्तु सीनेट की 
सदस्यता के लिए इच्छुक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आव- 
श्यक है । 

(१) वह एक ब्रिटिश नागरिक हो, 

(२) उसकी आयु ३० वर्ष से कम न हो, 

(३) वह उस प्रान्त का निवासी हो जहाँ से उसकी नियुक्ति की जाती है । 

(४) जिस प्रान्त का वह प्रतिनिधित्व करे उस प्राज्त में उसकी कम से कम 
४००० डालर की वास्तविक सम्पत्ति हो । 

(५) उसकी व्यक्तिगत या वास्तविक सम्पत्ति उसके ऋण तथा देनदारी के 
लिए ४००० डालर से कम नहीं होती चाहिए । 

सीनेट के सदस्य यद्यपि जीवन भर के लिए मनोनीत किए जाते है किन्तु 
निम्नलिखित कारणों पर उन्हे इसके पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है । 


हे ह् हैँ 
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१) यदि थे किसो सदत के दो निरन्तर चलने वाले सत्रों में अनुपस्थित 
रह हा । 

(२) यदि वे किसो विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ-ग्रहणा कर ले । 

(३) यदि वे दिवालिय या सार्वजनिक अपर।धी बन जाये । 

(४) यद्,ि वे देशद्रोह या अन्य किसी भयंकर अपराध के लिए दोषी टहराए 
जते हैं । 

(५) यदि वह उस प्रांत जिसका कि प्रतिनिधित्व कर रहा है को छोड़ कर अन्य 
किसी प्रांत में जाकर बस जाता है । 

/६) यदि वह भपती सम्पत्ति से वंचित हो जाता है। 

सीनेट सदस्यों का बेतव और भत्ता--पीनेटद के सदस्यों को ८5००० डालर 
बापिक वेतन तथा २००० डालर भत्ता प्राप्त होता है। सीचेट के स्पीकर या अध्यक्ष 
का वेतन २३,००० सरकारी दल के नेता का २०,००० तथा विरोधी दल के नेता का 
वेतन 2६.००० वार्षिक होता है । 


सीनेट के पदाधिकारी 


सीनेट के पदाधिकारियों में सीनेट का अध्यक्ष (स्पीकर), क्लार्क तथा 
सहायक वलक और जेन्टिलमैन अशर आफ दि ब्लैक +राइ, (6८मा]ल्पाब० एछ्ाल 
६0९ 880 7१००) मुख्य हैं। सीनेट के अध्यक्ष का काय सीनेद को अध्यक्षता 
करना तथा सदन की कायवाही का संचालत करता और सदन में अनुशासन बनाए 
रखता होता है , क्लाक और सहायक क्लाक का कार्य सदत की कार्यवाही का लेखा 
रखना होता है | जिरिटलमैनल अशर? का कार्य संसद के उद्घाटन विषयक बातों की 
देख-भाल करता तथा सदन के अधिवेशन के निमन्‍्त्रण, स्थगन इत्यादि का आदेश 
देना होता हैं | सीनेट का अध्यक्ष सीनेट के सदस्यों द्वारा निर्वाचित न होकर 
गवनर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता है सोनेट के सदस्यों का कोरम १५ सदस्य 
होता है। 
सीनेट की शक्तियाँ और कार्य सोनेट की शक्तियों के विषय में संविधान में 
विशेष व्याख्या नहीं है। १८५६६ ई० में ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम में केवल 
इतना ही कहा गया है कि समस्त घन विधेयक केवल कामन्स सभा में ही पुरस्थापित हो 
सकेंगे । घतविधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक्र किसो भी सदन में पुरस्थापित हो 
सकेगे । धन-विधेयक की स्वीकृति या संशोधन की दिशा में सीनेट को क्या अधिकार 
है, इस सम्बन्ध में भी उक्त अधिनियम मौन है । इस प्रकार कम से कम सैद्धान्तिक 
दृष्टि से सीनेट और कामन्स सभा की शक्तियाँ समान हैं परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं 
हैं। व्यवहार में सीनेट एक अत्यन्त शक्तिहीन सदन है । 


विधि-निर्माण किसी भो व्यवस्थापिका का झुख्य कार्य होता है अतएवं सीतेट 
को भी दिधि-निर्माण की दिशा में अधिकार प्राम है। कामसन्स समा की भाँति सोनेट 
में भी कोई सामान्य विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रायः समस्त प्राइदे 
विधेयकों को सीनेट में ही पहले पेश किया जाता है। अन्य विधेयक्नों के विषय में सं नेट 
की शक्तियां वही हैं जो कि सामान्यतया किसी भी द्वितीय सदन की होती है । दृशरे 
शब्दों में सीनेट का काय विधेयकों पर पुनविचार करके उन पर अयनी स्वीकृति ५ 
कर देना होता है । 

जहाँ तक कि धन विधेयकों का प्रश्न है, समस्त धत विधेयक कामन्स सभा में 
ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं । परन्तु सीनेट को घन-विधेयकों के संशोधन करने का 
अधिकार प्रात है और कवाडा के संविधान में अनेक ऐसे उद्याहरण मिलते हैं जब कि 
सीनेट ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करने का प्रयाश्ष किया । १६२२, १६२४ तथा 
१९२४ ई० में ऐसे अवसर आए जब कि सीनेट ने धन विधेयेकों को प्जोंधित करने का 
प्रयास किया । १६९२२ तथा १६२४ ई० में कनाडियत नेशनल रेलवे की शाखाओं में 
वृद्धि करने वाले धत विधेयक को उसने अस्वीकत कर दिया था। उसी प्रकार ५६२४ 
ई० में होम बेैडू की दुघटना से ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रस्ततत 
प्रस्ताव को भी उसने अस्वीकत कर दिया था। परल्तु इस प्रकार के दृष्टाल्त अयवाद 
स्वरूप हैं । 

इस प्रकार विधि-निर्माण के क्षेत्र में सोनेट अनेक शक्तियों से समलंकत ६ ! 
सीनेट का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी है, वह है अन्वेषण से सम्बन्धित । उसे राष्ट 
की राजनैदिक और सामाजिक समस्याओं की जाँच करने का अधिकार है। सीनेट ने 
पिछले वर्षों में अपने इस अधिकार का सफलतापूर्वक प्रग्ोग क्रिया है ! किन्तु कार्य- 
पालिकीय शक्तियाँ सीनेट को उपलब्ध नहीं हैं । 


सीनेट-सर्वाधिक शक्तिहीन सदन 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कनाडा के राज-व्यवस्था 
में सीनेट का क्‍या स्थांन है? वस्तुतः शक्ति की दृष्टि से सॉतट एक अशक्‍त सदन 
है । इसे केवल अशक्त सदन है, नहीं इसे संसार का सर्वाधिक दुबल या शक्ति 
सदन कहा जाता है। कतिपय संविधान मनोषियों ने उसे मात्र इन्य, (%)2४८ 
2८70) सुत सौन्दर्य (86८०-४8 ४८००८०५) तथा एक अवशिष्ट संस्था मात्र 
(ए८४घ8०) ॥प्रदणधं०7) की संज्ञा दी है | प्रो० डासन ने सोनेद की स्थिति पर 
विचार करते हुए कहा है कि कनाडा को कामन्स सभा के स्सक्ष सानट सदेव एक 
निमत कोटि का स्थान प्रात कर सकी है। प्रों० सी० एफ० स्ट्रांग न भा इसा प्रकार 
लिखा है कि 'कनाडा की सीनेट असम्भव बातों के लिए प्रयास करती है । संविधान 
ने उसे ब्रिटिश लार्ड सभा के नमूने पर निर्मित करने का प्रयत्न किया और वंशानुगत 
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सिद्धान्त के स्थान पर आजन्म सदस्यता के सिद्धान्त का अनुशीलन किया। साथ 
ही, सड्डीय विचार को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय शक्ति द्वारा चयन करने की 
प्रशाली अपना कर इसने वह काय करना चाहा जो उसके लिए संगत न था। इन 
विरोधी उद्देश्यों का कनाडा की सीनेट की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि 
उसे न तो वह शक्ति प्राप्त है जां किसो निर्वाचित द्वितीय सदन को प्राप्त होती है, न 
उसे संघीय विचारधारा के अन्तर्गत निहित उच्च सदन की उपयोगिता प्राप्त है।! 
प्रो० मेरियट ने भी कनाडा की सीनेट के विषय में लिखा है । 

#नुफ्ट एंबाब्रत587 उटा802 2ए९7 ए9055255ट0 2६7९७ पट ए87790प७ 
छा दा ह750067क0 ब्राते वदाटत०ए (एशबरागं67, ० पी6 इफ्ट्ाड. 0 छ 


(हटाए. 85८6ए 6 शीद पंयए छा 28 डध्गद्वां८ एट[7ट25टग पंगए.. ४१6 
ि्तंटाजओ] 85 000908९0 ६0 धा6 पिंब्रात0ान इंतेटक, 

इस प्रकार प्रायः सभी प्रमुख संविधान मनीषियों ने कनाडा की सीनेट को एक 
शक्ति हीन सदन की संज्ञा दी है। सीनेट की शक्ति-हीतता के कई कारण हैं संक्षेप में 
मुख्य कारणों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं । 

(१) सीनेट के सदस्य निर्वाचित नहीं होते :--स्तीनेट की शक्तिहीनता के विभिन्न 
कारणों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सीनेट की सदस्यता लोकतांत्रिक 
पद्धति पर आधारित नहीं है। कोई भी लोकतात्रिक संस्थान जनता द्वारा निर्वाचित 
अतिनिधियों द्वारा गठित किया जाता है किन्‍्तु कनाडा के सीनेट के सदस्य जनता द्वारा 
निर्वाचित न होकर गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं । ये सदस्य आजीवन 
मनोनीत होते हैं इसलिए उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं होती कि वे अपने कर््त॑व्य 
का सावधनी से पालन करे अन्यथा भविष्य में वे उस पद से वंचित कर दिये जायेंगे । 
दूसरे मनोनीत होने में भी उनकी योग्यता का ध्यान रखा जाने की अपेक्षा उनकी 
दलगत सेवाओं का ध्यात रखा जाता है । सीनेट सदस्य की नियुक्ति दलगत आधार 
पर होती है । वह अपनी दलीय सेवाओं के लिए इस पद को पाप्त करने में समर्थ 
होता है । जैसा कि राँग ने एक स्थल पर लिखा है (प्रारम्भ से ही सीनेटरों की 
नियुक्तियाँ पर्टी मशीन के प्रत्यक्ष वियंत्रर में आ गई हैं। अपनी स्थिति की 
जीवन भर के लिए सुरक्षा और चुनाव के परिश्रम से मुक्ति ही सीनेठरों के लिए 
पार्टी को सेवा का पुरस्कार बन गया और इस प्रयोग के जिए वह॒ रखा 
गया हैं ।'' 
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( रेमे ) 


प्रो० डासन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए लिखा है 
कि सीनेट की सदस्यता पार्टी के लिए की गई सेवाओं का वृद्धावस्था में प्रातः पुर- 
स्कार है । 
न्‍ २--सदस्यों की उद्यासीनता:--ज्व कि सीनेट के सदस्य सामान्यतया ऐसे 

व्यक्ति होते हैं जो कि राजनैतिक जीवन से अवकाश सा प्राप्त कर चुके हैं अतएव 

ऐसे सदस्यों की सीनेट की गतिविधियों में कोई रुचि नहीं रह जाती । जैसा कि 
कनाडा के एक समय के कर्मठ लोक नायक ज्यार्ज फास्टर ने उस :समय कहा था 
कि वे जब सीनेट के सदस्य बनाए गए थे । उनके शब्दों में आज मैंने अपनी राज- 
नेतिक मुत्यु के वारन्ट पर हस्ताक्षर किए हैं । मुत्यु का यह प्रवेश-द्वार कितना 
नीरस है ।, 

त्‌ [७४९ ६0 9 डॉ8ग्रष्७ गाए फऋ्ादाां: 0 #णा४ट्छको 60620. लए 
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लाड ब्राइस ने भी कहा है कि सीमेट में अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के आलस्य का 
वातावरण है । 

३---सोनेट सदस्यों की आजीवन कार्यावधि--सीनेट की दुर्बलता का अन्य 
कारण यह है कि सीनेट के सदस्य जीवन भर के लिए मनोनीत किए जाते हैं। जीवन 
भर के लिए मनोनीत किए जाने का परिणाम यह होता है कि सीनेट सदस्य को इस 
बात की चिन्ता नहीं रहती कि वह अपने मतदाताओं को संतुष्ट रखे या इस प्रकार का 
कार्य करें ताकि दुबारा उस पद पर आ सके । यदि सीनेट सदस्य कुछ समय के लिए 
निर्वाचित किए जाते तो सम्भवतः वे ज्यादा कर्मठ होते । 


प्रो० डासन ने इस विषय में ठीक ही लिखा है कि-आजीवन सदस्यता से सीनेट 
की कार्यक्षमता पर विक॒त प्रभाव डाला है। आज कोई भी व्यक्ति सीनेट की सदस्यता 
इसलिए नहीं स्वीकारता कि उससे उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। प्रत्युत इसलिए 
स्वीकारता है कि वह उसके जीवन का अन्तिम अध्याय है । 

४--सीनेट सद्भीय सिद्धास्तों पर निर्भिति नहीं है--कताडा प्रान्‍्तों का एक संघ 
या यूनियन है। प्रायः सट्डात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदत की रचना स॒द्वात्मक सिद्धान्त 
पर होती है। संघात्मक सिद्धान्त पर गठित होने पर उसमे भ्रान्तों या राज्यों का प्रति- 
निधित्व होता है । उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सींत 5 को ले सकते 
हैं। ऐसी दशा में सीनेट का संघ की ईकाइयों के प्रतिनिधि होने के नाते अधिक प्रभाव 
बना रहता है किन्तु कनाडा की सीनेट के साथ ऐसी बात नहीं । 


( र६ ) 


भ--कार्यपालिका पर नियन्त्रण नहीं--सीनेट के सदस्य न तो समान्यतया 
बनाडा के मन्त्रिमएडल के सदस्य ही होते हैं और न ही सीनेट का कार्यपालिका 
पर कोई नियन्त्रण ही होता है। कनाडा में कामनन्‍्स सभा का मन्त्रिमरडल पर 
नियन्त्रण होता हैं। मन्श्रिमरडल कामन्स सभा के प्रति विधानतः उत्तरदायी होती 
: है। मन्त्रिमरडल पर नियन्त्रण न होने के कारण सीनेट की स्थिति और भी शिथिल 
होती है । 

६--सीनेट का वित्तीय व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है--किसी भी शासन- 
ध्यवस्था में जिस सदन का वित्तीय व्यवस्था पर नियन्त्रण होता है, वह सदन ही 
वास्तविक शासकीय शक्तियों का उपभोग करने वाला सदन माना जाता है। अमेरिका 
बरी सीनेट के शक्तिशाली होने का एक यह रहस्य है कि उसका अमेरिका की वित्तीय 
व्यवस्था पर पूर्ण नियन्त्ररा है परन्तु कनाडा की सीनेट को कनाडा की वित्तीय व्यवस्था 
पर कोई नियन्त्रण नहीं है । सीनेट में न तो कोई वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जा 
सक्ता है और न ही सीनेट वस्तुतः किसी वित्तीय विधेयक को स्वीकृत कर 
सकती है । 

इस प्रकार उपयुक्त कारणों से सीनेट कनाडा की राज्य व्यवस्था में एक अशक्त 
स्दम के रूप में तो है ही साथ ही उसकी गणुना संसार के द्वितीय सदतों में सबसे 
&शवत द्वितीय सदत के रूप में की जाती है ।। जैसा कि प्रो० केनेडी ने कहा है--/ 
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अध्याय | 
कामन्स सभा 


प्रश्न--कामन्स सभा की संरचना ओर शक्तियों पर विचार कीजिए । 

उत्तर--कनाडा की व्यवस्थापिका का तिसत सदत कामन्स सभा, (छ०्पडट 
(.०7४४09७») कहलाता है । यही वस्तुत: कताडा की व्यवस्थापिका का शक्ति शाली 
और महत्वपूर्सा अंग है । ब्रिटेव की कामन्‍्स सभा को भाँति कनाडा की कामन्स सभा 
भी एक प्रतिनिधि सदन है । 


जहाँ तक कि कासन्स सभा की संरचना का प्ररत है--१5६७ ई० के ब्रिटिश 
तार्थ अमेरिका अधिनियम के अनुसार कनाडा की कामन्स समा की प्रारम्मिक सदस्य 
संख्या १८१ थी। किन्तु जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार कनाडा की कामन्स सभा की 
सदस्य-संख्या में भी वृद्धि होतो रही है। १६४७ ई० के प्रतिनिधि अधिनियम के 
अनुसार कामल्स सभा की सदस्य-संख्या २५८ कर दी गई । १६४९ ई० में कनाडा 
यूनियन के अस्तर्गत न्‍्यूफाडएडलैएड भी सम्मिलित हो गया । फलतः कामन्स सभा की 
सदस्य-संख्या २६५ हो गई । वर्तमान समय में कनाडा की कासन्स सभा के सदस्यों को 
यही संख्या है । 

। सदस्यों की योग्यताएँ--जहाँ तक कि कामन्ध सभा के सदस्यों को योग्यताओं 
का प्रश्न है, ब्रिटिश तार्थ अमेरिका अधिनियम में सदस्यों की योग्यताओं का कोई 
उल्लेख नहीं किया गया था। १८६८-१६०८ ई० की डोमिनियन निर्वाचन संहिता में 
इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि कोई भी ब्रिटिश प्रजाजनत कामन सभा की 
सदस्यता के लिए उम्मीदवार बन सकता है । इस प्रकार वर्तमान समय में कामन्‍्स 
सभा का वह कोई भो व्यक्ति सदस्य हो सकता है जो कि ब्रिटिश प्रजा है तथा जिसको 
आयु २१ वर्ष की है । किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अयोग्यताएँ हैं, इत अयोग्यताओं को 
रखने वाले व्यक्ति कामन्स सभा की सदस्यता के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं । ये 
अयोग्यताएं इस प्रकार हैं :--८ 

(१) निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 5 पक्ति । 
(२) अष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया अपराधी । 
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(३) मानसिक रोग अथवा पागलपन से ग्रस्त व्यक्ति । 

(४) समस्त सरकारी ठेकेदार । 

(५) प्रान्तीय व्यवस्थापिक सभा के सदस्य । 

(६) समस्त सरकारी अधिकारी, स्थायी अथवा अस्थायी जो किसी प्रकार से 
सरकार से लाभ उठाते हों किन्तु मन्त्रिणण इसके अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं । 

(७) रजिस्ट्रार,शेरिफ तथा लिपिक आदि । 

निर्वाचन--कमान्स सभा के तिर्वाचत का संचालन “चीफ एलेक्टोरल 

आफिसर, (208८0 8&]6८४०७। ०४०८०) द्वारा होता है । कामन्स सभा की सद- 
स्थता के लिए खड़े प्रत्याशी कम से कम दस मतदाताओं द्वारा समथित अपना 
नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तत करता हैं। निर्वाचन गुप्त “मतदान 
पद्धति द्वारा होता है । मतदान में भाग लेने का अधिकार कनाडा के प्रत्येक 
नागरिक को है। साथ ही मतदाता में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आव- 
श्यक है :-- 

१. उसको आयु २१ वर्ष की हो । 

२. चुनाव होने की तिथि से पूर्व वह कनाडा में १२ महीने से रह रहा हो । 

३. जिस चुनाव क्षेत्र में वह मत दे रहा हो उस चुनाव क्षेत्र में वह चुनाव की 
घोषणा की तिथि से दो महीने पूर्व से रह रहा हो । 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अयोग्यताओं वाले व्यक्ति को मतदान का 
अधिकार नहीं होगा+-- 

(१) वे न्‍्यायाघीश जो कि सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए 
जाते हैं । 

(२) डोमिनियन का मुख्य चुनाव अधिकारी । 

(३) निर्वाचन अधिकारी | 

(४) निर्वाचन लिपिक । 

(५) वे आदिवासी जिन्होंने प्रथम या द्वितीय विश्व-युद्ध में भाग न 
लिया हो , 

सदस्यों का वेतन और भत्ते-कामन्स सभा के सदस्यों का वेतन १०,००० 
डालर वाषिक है । इसके अतिरिक्त उन्हें २,००० डालर भत्ता मिलता है। कामन्स 
वाधिक सभा के अध्यक्ष को २,३००० डालर वाषिक वेतन मिलता है । 

. कामन्स सभा का कार्य-काल और कोरस--कामन्स सभा का कार्य-काल पाँच 
वर्ष है परन्तु प्रघान मंत्री की सलाह पर गवर्नर जनरल उसे पहले भी भंग कर सकता 
है| युद्ध की सम्भावना, तथा इसी प्रकार के अन्य संकट के समय कामन्स सभा के 
कार्य-काल में वृद्धि की जा सकती हैं। कार्य-काल में वृद्धि का अधिकार संसद के हाथों 


में है परन्तु यदि काम्न्स सभा के एक तिहाई सदस्थ इसका विराध करने हैं ते कारय- 
काल में वद्धि नहीं की जा सकती है । 


जहूँ तक कि कामन्स सभा के कोरम का प्रश्त है, सदस्यों का कोर्म बस है| 
दूसरे शब्दों में यदि बीस सदस्य कामन्स सभा में उपस्थित होते हैं तो सदन की कार्य- 
वाही संचालित की जा सकती है । 

लोक सभा का अध्यक्ष--ब्रिटन की कामन्स सभा के भाँति कतादा की कामन्स 
सना का अध्यक्ष या स्पीकर भी सदत का प्रधान होता है । नवनिर्तावित सदन का . 
प्रथम कार्य अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करता होता है। प्रायः प्रत्येक नई कामन 
सभा अपना तया स्पीकर निर्वाचित करती है । अध्यक्ष का कार्य सदन की अध्यक्षता करना 
उसकी कार्यवाहियों को संचालित करना, तथा सदन में अनुशासन बनाएं रहना 
है । आर० बी० बेनेट के शब्दों में [९ 5एव्थ ८८४ 358 ै6 एए्ड्घातंशा रण पड 
9>ज&75, १6 पीएचफा68 ॥795"७068 बात पीट फाजीएटड णि पतांड निं०७४८ ० 
(॥07777005.? अर्थात्‌ अध्यक्ष कामन्स सभा की शक्तियों, गरिमा स्वतन्त्रताओ तथा 
विशेषाधिकरारों का संरक्षक होता है | अध्यक्ष का वायिक देतन लगभग २३,००० डालर 
वाषिक है । 

अध्यक्ष के अतिरिक्ति कामन्‍्स सभा का एक उपाध्यक्ष भी होता है ” परम्परा- 
नुसार उपाध्यक्ष उस भावा का बोलने वाला होता है जो कि अध्यक्ष की नहीं होती । 
उदाहरण के लिए यदि अध्यक्ष अंगरेजी भाषा-भाषी है तो उपाध्यक्ष फ्राँसोस, भाषा 
का बोलने वाला होगा । 

कामन सभा के अध्यक्ष को सदन में सामान्यतया मतदान का अधिकार नहीं 
होता किन्तु समाव मत पड़ने को स्थिति में उसे अपता निर्णायक मत देने का अधिकार 
होता है । 

कामन्स सभा का अध्यक्ष कामन्‍्स सभा के अधिकारों तथा सुविधामों का संरक्षक 
होता है | वही सदस्यों को मान्यता प्रदान करता है । तथा सदत के नियमों की व्याख्या 
और घाषणा करता है , 

कामसन्स सभा के कार्य--कामन्स सभा के कार्य ब्रिटेत की कामन सभा से 
ही मिलते-डुलते हैं। दूसरे शब्दों में कामन्स सभा कामभी ब्रिटिश कामन्स सभा 
की भाँति मुख्य कार्य विधि-निर्माण करना है । जेसा कि डा० आअप्पादोराय ने 
कहा है: 

#नृपर ऐब्घपन्वाना।.. िण्प्ष७  ् 00797005 फटाएिए7$ 77078 07 883 
प8 इा76 घिदा3005. 85 0५ ठि7099 ए०प्राधटाएक 7 ही शि&58९28 ।89$8, ५0 
7(70]8 गिद्धाएट, ७०घ७०0 8 8 65९८ए०४९९,. हु ए८४. ६४9768300. ६0 9प्र/0 


छणद'ब9665 दावे प्रस्टते&, बजत॑ 56०ए९3 85 8७678. जरटल्ट  ष्पाह 
[दक्कतेटाड 7028ए ते5ाए पड) टातआइ8] ७९३, ? 


इस प्रकार कवाडा की कामन्‍्स सभा का प्रथम महत्वपूर्स कार्य विधि का 
तिर्माण करता है। विधि-निर्माण की दृष्टि से विधेयको को दो भागों में विभाजित 
किया जा सक्रता है--(१) सामान्य विधेयक और (२) धन विधेयक । जहाँ तक 
कि सामान्य विधेयक का प्रश्व है सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुर; 
स्थापित किए जा सकते हैं प्रत्येक सामान्य विधेयक के सदन में तीन वाचन होते हैं-- 
प्रथम वाचन (८४०७४) में विधेयक पर न तो वाद-विवाद होता है और न ही उसमें 
कोई संशोधन किया जा सकता है। जब विधेयक दूसरी बार पढ़ा जाता है तब उस 
पर विस्तार से बहस की जाती है। यह बहस विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों तक 
सीमित रहती है। यदि सदन विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकृत कर लेता है तथा 
विधेयक का दूसरा वचन या पाठ समात हो जाता है तो उसका अगला कदम उसे 
सम्बन्धित समिति के पास भेजा जाता है। समिति-स्तर से गुजरने के उपरान्त विधेयक 
तीसरी रीडिंग या पाठ के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि दोनों सदनों में 
किसी विधेयक को लेकर गत्यावरोध खड़ा हो जाता है तो वह गत्यावरोध दोनों सदन 
समभोते के द्वारा दूर करते हैं। सामान्यतया गत्यावरोध की स्थिति नहीं आती । 
कामन सभा में पारित हो जाने के उपरान्त विधेयक सीनेट में भेजा जाता है । सीनेट 
में मी जब इसी प्रक्रिया द्वारा पारित हो जाता है वो उसे हस्ताक्षर के लिए गवनर 


जनरल के पास भेजा जाता है। गवनर जनरल के हस्ताक्षर के उपरान्त विधेयक 
कानून का रूप धारण कर लेता है । 


घन-विधेयकों को पुनः स्थापन के विषय में ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम 
में स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि ये केवल कामन्स सभा में ही प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं, शेष प्रक्रिया उनकी साधारण विधेयकों को भाँति ही है। 


इस श्रकार कामन्स सभा विधिके क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ रखती हैं । 
वह उन समस्त विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार रखती है जिन पर कि 
संद्धीय शासन का अधिकार क्षेत्र है। 


सीनेट का दूधरा महत्वपूर्णा कार्य कार्यपालिका पर नियन्त्रण है। संसदीय 

पद्धति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फलत: कनाडा 
की संसदीय व्यवस्था भी उसका अपवाद नहीं है । कनाडा में मन्त्रिमएडल कनाडा की 
फमन्स सभा के प्रति उत्तरदायी रहती हैं। जब तक कामन सभा का विश्वास मन्त्रि 
भगइल की प्राप्त रहता है तब तक सन्त्रिमशएडल अपने पद पर बना रहता है । विश्वास 
से वंचित हो जाने पर मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र देना होता है । संसद कार्यपालिका 


( ४२१ ) 


पर प्रश्त पूछ कर, विभिन्‍न प्रकार के प्रस्ताव पारित कर तथा अन्य संसदीय पद्धतियों 
के माध्यम से नियन्त्रण रखती है। 

जैसा कि प्रो० डासन ने कहा है-- 
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कामन्स सभा का अन्य कार्य लोक सव की अभिव्यक्ति करवा है । कामन्स सभा 
में सारे देश की जनता का प्रतिनिधित्व होता है | कामन्स सभा की राजनीतिक शक्ति 
का स्नोत जनता ही है, इसलिये +कामन्स समा जनमत के अनुकुल विचारों की 
अभिव्यक्ति करती है। लोक मत की अभिव्यक्ति के साथ हो साथ कामन्स सभा किसी 
सीमा तक लोकमत का नेतृत्व और प्रशिक्षण भी करती है । 

सभा की उपयुक्त शक्तियों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
कनाडा की शासन-पद्धति में कामन्‍्स सभा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । यदि कनाडा 
की शासन-व्यवस्था में कामन्स सभा को केन्द्र-बिन्दु की संज्ञा दी जाय तो कोई अत्युक्ति 
न होगी । कामन्‍्स सभा द्वी वस्तुतः कनाडा की सर्वोच्च व्यवस्थापिका है । वही राज्य- 
शक्ति का गुरुत्वाकर्षण केन्द्र तथा राष्ट्र की ल्ु दर्पण है । 


अध्याय | 5 


न्यायपालिका 


प्रश्त--न्यायपालिका के संगठन और कार्यों पर प्रकाश डालिए । 

उत्तर--न्यायपालिका का प्रत्येक शासन-व्यवस्था में अत्यस्त महत्वपूर्ण 
स्थान होता है। कनाडा की शासन-पद्धति भी इसका अपवाद नहीं है । कनाडा में 
न्‍्यायपालिका का अत्यन्त सुब्यवस्थित दृष्टि से संगठन किया गया है। प्रारम्भ में 


कनाडा की न्याय-व्यवस्था अत्यन्त दोषपूर्ण थी। लेकिन कालान्तर में इन दोषों का 
निराकरण किया गया और कनाडा को एक सुन्दर न्‍्याय-व्यवस्था प्राप्त हो गई। 
आज कनाईदा को न्यायपालिका कनाडा की शासन-व्यवस्था वी संरक्षिका और 
प्रहरी है । 

कताडा में स्यायिक संगठन--कवाडा में स्यायपालिका के संगठन का र्प्‌ 
एक प्रामिड की भाँति है जिसमें सबसे नीचे आधार में निम्तस्थ न्यायालय हैं और 
शिखर पर सर्वोच्च स्यायालय १६४६ ई० के पूर्व कनाडा की न्‍्याया-व्यवस्था का शीर्षस्थ 
निकाय इंगलेरुड की प्रिवी काउन्सिल होती थी । 

वर्तमान समय में कनाडा की न्‍्याय-व्यवस्था के मुख्यतया निम्नलिखित अंग हैं | 


(१) कनाडा का उच्चतम न्यायालय । 
(२) एक्सचेकर न्यायालय । 

(३) प्रान्तों के सर्वोच्च न्यायालय । 
(४) काउरटी न्यायालय | 

(५) कनिष्ठ न्यायालय । 


ऊनाडा का उच्चतम न्यायालय--कनाडा का उच्चतम न्यायालय देश 
का सर्वोच्च न्यायालय है । उच्चतम न्यायालय की स्थापना १८४७५ ई० के ब्रिटिश 
पालियामेरट के एक अधिनियम के द्वारा की गई। प्रारम्भ में इस न्यायालय में एक 
प्रधात न्यायाधीश और पाँच अन्य न्यायाधीश होते थे । वर्तमान समय में एक 
भधान न्यायाधीश और आठ अन्य न्यायाधीश होते हैं । प्रारम्भ से ही उच्चतम 
न्यायालय के संगठन में सद्भुवत्मक तत्वों को ध्यान में रखने का प्रयास किया गया 
है। फलत: सामान्यतया तीन न्यायाधीश क्यूबेक प्रान्तों से, तीन औरटोरियों से 
ओर एक-एक न्यायाधीश ब्रिटिश कोलस्बिय्रा और समुद्रवर्ती प्रांतों से नियुक्त 
होते हैं । 

न्यायाधीशों की नियुक्ति गवनंर जनरल मन्त्रि परिषद की सलाह से करता 
है । जहाँ तक कि न्‍्यायाघीशों की योग्यता का प्रश्त है सामान्यतया उनकी नियुक्ति 
के समय कोई विशेष कानूनी योग्यता का प्रश्न नहीं होता है । प्रत्युत दल की सेवा 
करने वाले और दल से प्रत्यक्ष या परीक्ष रूप में सम्बन्धित व्यक्तियों को इस पद 
पर नियुक्ति का अवसर मिलता है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में 
मुस्यतया तिम्नलिखित हैं । (१) :--प्राल्त में कम से कम दस वर्षों तक अधिवक्ता 
या वकोल रह चुका हो; (२) वह किसी प्रान्त के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 


रह चुका हो या उस समय किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य 
कर रहा हो । 


( ४३ ) 


स्यायाधीशों का वेतन-भत्ता और कार्य-काल-उच्चतस स्यायालय के 
स्यायाधीश को २०,००० वाधिक डालर वेतन मिलता है तथा सुर्य था प्रधान 
स्थायाधीश को २५,००० डालर मिलता है । उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 
७४ वर्ष की आयु तक अपने पद पर चना रहता है । किस्तु अयवोग्यता, संदावार, 
अस्वस्थता आदि के आधार पर उन्हें इसके पूर्व भी अपने पद से अलग किया जाता 
है। उसके लिए यह आवश्यक है कि गवर्तर जनरल से सीनेट और लोक-सभा के 
सदस्य इस आशय की प्रार्थता करें कि अमुक न्‍्यावालबोश को अखमर्थता, दुराव[र 
अथवा अस्वस्थता के कारण काम ते कर सकने के लिए पद से हटा दिया जाय | अब 
इस प्रकूर का कोई आरोप लगाया जाता है तो उस आरोप की पूरी जाँच कर लेना 
आवश्यक माता जाता है। जिस न्‍्यायाधीश पर आरोप लगाया जाता है उसे भी 
अपने आरोपों की सफाई देने का अवसर दिया जाता है। यदि फिर भी गवर्नर जनरल 
को पद से मुक्ति किया जाता है तो उसके पद-मुक्ति विषयक, आदेश और पत्राचार 
इत्यादि संसद के प्रथम अधिवेशन के पन्द्रह दिन के अन्तर्गत संसद में पेश किए 
जाते हैं, किन्तु दोषारोपण की यह प्रक्रिया के प्रयोग का अवसर नहीं के बराबर 
आता है । सामानन्‍्यतया एक बार नियुक्त हो जाने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च व मर 
स्‍्यायालय के स्यायाधीश के उसकी अवधि के पूर्व अपदस्थ करने की समस्या खड़ो 
नहीं होती । 

उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र--जहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय के 
अधिकार क्षेत्र का प्रश्त है सामान्यतया उसके अधिकार क्षेत्र को तीन भागों में विभा- 
जित किया जा सकता है-- 

१--दीवानी अधिकार--्षेत्र । 

२--फौजदारी अधिकार-लक्षैत्र । 

३--संवैधानिक अधिकार--क्षैत्र । 

दूसरे शब्दों में उच्चतम न्यायालय को उपयुक्त तीन विषयों के मामलों पर 
विचार करने का अधिकार प्राप्त है । वह एक अपीलीय न्यायालय है, इसलिए इन 
तीनों मामलों की अपीले उसके समक्ष अस्ठुत की जाती हैं । जहाँ तक कि दीवानी 
मामलों का प्रश्न है, उसमें प्रान्तीय स्यायालयों की अपीलों पर विचार किया जाता 
है । दीवानी मामलों में किस प्रकार की अपीलें उसके समक्ष प्रस्ततु की जाएँगी, 
इसके निश्चय करने का अधिकार प्रान्त के उच्चन्यायालय को है। सामाच्यतया 
ऐसा मामला जिसकी कि कुल धतराशि २००० डालर की है, उस पर विचार 
करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है किन्तु विशेष परिस्थितियों में इस 
धनराशि से कम के मामले भी उच्चतम न्यायालय में विचाराय् प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं । 


इसक आतारक्त राजस्व न्यायालय (एक्सचेकर कोटे) के निर्णायों के विरुद्ध 
भी अपीले की जाती हैं किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि जिस मामले की अपील 
की जा रही है उसकी धनराशि ५००० डालर से अधिक हो । 

उच्चतम न्यायालय को फौजदारी मामलों में भी अपीलें सुनने का अधिकार 
है, किन्तु फौजदारी मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में तभी लायी जा सकती 
हैं जब कि किसी फौजदारी मामले के निर्णाय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश एक मत न हों । ु 

उपयु क्त मामलों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में बोर्ड आफ ट्रांसपोर्ट 
कमिश्नर तथा तिर्वाचन विषयक मामले भी आते हैं। 

भारत तथा अमेरिका कीं भाँति उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक मामलों 
में शासन को परामर्श देने का भी अधिकार है। जब कभी शासन को संविधान 
सम्बन्धी किसी सासले में उच्चतम न्यायालय के परामर्श की आवश्यकता पड़ 
जाती है तो वह सद्लीय शासन उस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेज 
प्कता है । ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह अन्तिम मानी 
जाती है । किन्तु शासन के लिए यह सलाह मानना आवश्यक नहीं है, वह उस 
सलाह को स्वीकार कर उसके अनुकूल आचरण भी कर सकती है और सलाह के प्रतिकूल 
भी जा सकती है 

इस प्रकार जहाँ तक कि उच्चंतम न्यायालय का प्रश्न है कनाडा की न्याय- 
व्यवस्था में उसका शीर्षस्थ स्थान है। पहले उसकी यह स्थिति नहीं थी और उसके 
निर्णायों के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में अपील की जा 
सकती थीं। परन्तु १६४४६ ई० के बाद यह स्थिति बदल गई है । 

राजस्व या एक्सचेकर न्यायालय--राजस्व न्यायालय (5०४८१ प८० (0007४) 
की स्थापना १८७४५ ई०» में उच्चतम न्यायालय के साथ की गई थी । इस 
अ्रकार पहले यह उच्चतम न्यायालय का एक अंग था किन्तु १६५२ ई०» में उसे 
उच्चतम न्यायालय से पृथक एक स्वतंत्र न्यायालय के रूप में गठित किया गया। 
इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य न्यायाधीश होते हैं । इनकी नियुक्ति सपरिवद्‌ गवर्नर 
जनरल करता है किन्तु व्यवहार में ये न्यायाधीश प्रधान मंत्री हारा ही नियुक्त किए 
जाते हैं। एक्सचेकर न्यायालय का अध्यक्ष १६००० डालर तथा उसके अन्य न्याया- 
धीश १४,००० डालर वाधिक वेतन प्राप्त करते हैं। यह एक विशिष्ट प्रकार का 
न्यायालय है और इसका अधिकार क्षेत्र उन सनी मामलों से सम्बन्ध रखता है 
जिन मामलों में कि कनाडा की प्रकार द्वारा तथा कनाडा की सरकार के 


विरुद्ध अपील की जाती हैं | इसके अधिकार क्षेत्र को हम दो भागों में विभाजित कर 
सकते हैं :-- 


| ४४ ) 


(१) अनन्य क्षेत्र (#डलीपी३: ८6 वुपधाएं5उ ८६४४४) 

(२) समवर्ती क्षेत्र ((!080प्राइटम पंश्पीटा.0 ) 

जहाँ तक कि अनस्य क्षेत्र का सम्बन्ध है इसके अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलिखित 
विवाद आते हैं :--- 

(१) क्राउन के विरुद्ध वे दावे जिनमें सम्पत्ति कनाडा के सा्वजनिक मामलों के 
लिए ली जाती है । 

(२) यदि सरकार द्वारा किसी सम्पत्ति को हानि होती है तो उसके मुआवज के 
लिए क्राउन के विरुद्ध किए गए दावे ! 

(३) त्राउन की ओर से किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया दावा । 

(४) कनाडा के किसी अधिनियम द्वारा अथवा सपरिपद्‌ गवनर जनरल द्वारा 
किसी आदेश के विरुद्ध की गई अपील : 

(५) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक कार्य में किसी व्यक्ति की सृत्यु 
अथवा उसकी अशावधाती से किसी के शरीर या सम्पत्ति को हानि पहुँचाते के विरृद्ध 
किए गए दायत । 

उसके समवर्ती क्षेत्राधिक्ार के अन्तर्गत गख्यतया निस्तलिखित विषयों से 
सम्बन्धित विवाद आते हैं :--- 

(१) समस्त भूमि कर विपयक विवाद । 

(२) पेटेशट और कापीराइट विषयक विवाद । 

(३) कुछ विशेप प्रकार के रेल विषयक विवाद । 

४--प्रान्दों दाग सर्वोच्च, न्यायालय :--उच्चतम स्याणुलय और एक चेक्षर 
न्यायालय संघीय न्यायालय हैं। इन न्यायालयों के अतिरिक्त प्रान्‍्तों में अलग 
स्यायालय हैं । प्रान्‍्तों में स्याय-व्यवस्था का शीर्पस्थ निकाय आस्तों का वर्षोंस्च 
न्‍्यायालय कहलाता है । प्रत्येक प्रान्त में एक सर्वोच्च न्‍्यायालय होता है । प्रान्तां के 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सपरिपद्‌ गवर्नर जनरल हार; हावी है । 

प्रान्तों के सर्वोच्च न्यायालय के व्यायाधीश सदाचारमय कार्य करते हुए अपने 
पृद पर बने रहते हैं। कतिपय अपराधों के लिए उन्हें अपने पद से अपदन्ध किया जा 
सकता है । जहाँ तक कि प्रान्तों के सर्वोच्च न्यायालय के न्याबात्रीएः का वेतन तथा 
भत्ता आदि कनाडा की संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । 

प्रान्तों के उच्चतम न्‍्यायालय अधिकार--क्षेत्र की दृष्टि से दो भाग में विभक्त 
है :--( १) कोर्ट आफ अपील (२) हाई कार्ट आफ जस्टिस । कोर्ट आफ अपील अंधी- 
नस्थ न्यायालयों को अपोीले दनता है तथा हाई कोर्ट आफ जस्टिस को भी प्रारम्भिक 
क्षेत्राधिकार प्रात है जिसके अनुसार वह संघीय और प्रान्तीय विधियों से सम्बन्धित 
मामलों पर विचार करवा है । 


इसके अतिरिक्त प्रास्तों के सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन विषयक 
विवादों पर विचार करते का अधिकार है। 

प्रान्तीय शासन प्रान्तों से सम्बन्धित संवैधानिक मामलों में प्रान्तीय सर्वोच्च 
न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं । 

(४) कनिष्ठ न्यायालय :--प्रान्‍्तों के उच्चतम न्यायालय के नीचे काउण्टी 
न्यायालयों का स्थान आता है । ये न्यायालय भारत के जिला न्यायालयों के समकक्ष 
होते हैं। ये प्रत्येक काउणटी में पाए जाते हैं। प्रत्येक काउणटी में एक काउस्टी 
न्यायालय होता है। काउण्टी न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सपरिषद गवनर 
जनरल द्वारा होती है। वे ७४ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं । इन 
न्यायालयों को छोटे-छोटे मामलों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये 
दीवानी तथा फोजदारी दोनों प्रकार के मामलों पर विचार करते हैं । 

(५) काउण्डी न्यायालय :--क्राउण्टी न्यायालयों के अतिरिक्त कनिष्ठ 
न्यायालय भी होते हैं। इन न्यायालयों के न्यायाधीश प्रान्तीय प्रकार द्वारा नियुक्त 
किए जाते हैं । प्रान्तीय सरकार ही उन्हें अपने पद से हटा भी सकता है। ये न्‍्याया- 
लय काउरटी न्यायालय के अधीन होते हैं। इन न्यायालयों के विभिन्न रूप हैं यथा 
सरोगेट न्यायालय (8$07708७॥८ (20८०७), डिवीजन न्यायालय, आरबीट्र शन न्‍्याया- 
लय इत्यादि । 

उपसंहार :--उपर्युक्त विवेचन से कताडा की न्याय व्यवस्था का परिचय 
मिल जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कनाडा में एक सुसंगठित न्‍्याया- 
लय परम्परा की व्यवस्था की गई है। यदि हम इस व्यवस्था की विशेषताओं पर 
संक्षेप में विचार करे तो देखेंगे कि कनाडा की न्याय पद्धति मुख्यतया निम्त लिखित 
विशेषताओं से युक्त हैं;--(१) कनाडा की शास्तत पद्धति का संगठत एक पिरामिड 
के आकार का है। (२) इसके अनुसार शीर्ष पर एक सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है 
और आधार में एक निम्ततम (२) न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने का 
प्रयात्त कया गया हैं (३) कनाडा के न्‍्यायावीशों का कार्य-काल लम्बा है। उनके 
अवकाश की आयु ७५ वर्ष रखी गई है । (४) प्रान्तीय, न्यायालयों में एकरूपता का 
अभाव है। (५) न्‍्याय-व्यवस्था के संगठन में शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त का अनुगमन 
किया गया है । 


अध्याय । ७. 
संघ ओरे प्रान्तों के सम्बन्ध 





प्रशत---कताडा में सद्ध तथा प्रान्तों के सम्बन्ध के विषय में आप क्‍या 

जानते हैं ? 

उत्तर--कनाडा का संविधान एक सद्डात्मक संविधान है | डा० गानेर के अनुसार 
'सद्डात्मक सरकार वह पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय शक्ति एक केन्द्रीय सरकार 
तथा उन विभिन्न राज्य अथवा क्षेत्रीय उप-विभागों की सरकारों के बीच विभाजित 
एवं वितरित रहती है जिन्हें मिलाकर सद्छ बनता है | सद्लात्मक सविधान होने के 
नाते उसका एक लिखित संविधान है, उसमें दोहरी शासन-पद्धति है, उसमें केन्द्र 
और प्रान्तों में शक्तियों का वितरण है तथा इसी प्रकार की अन्य विशेषताएँ हैं 
जो कि प्रायः किसी भी सट्डात्मक पद्धति वाले संविधान में पाई जाती हैं। वत- 
मान समय में कताडा के सद्डः में दस प्रांत्व सम्मिलित हैं। ये दस प्रास्त निस्त- 
लिखित हैं :--- 

(१)क्यूबेक (२) औरटेरियो (३) न्यू ब्रन्सविक (४) नोवास्कोशिया (५) प्रिंस 
एडवर्ड द्वीप (६) मानी टोवा (७) अलबर्टा (5८) संस्करेतववान (&) ब्रिटिश कोलम्बिया 
(१०) न्यू फाडणडलेरड | 

इस प्रकार उपयुक्त दस इकाइयाँ कनाडा की संघात्मक व्यवस्था की रचना 
करती हैं। सच्डृगत्मक पद्धति की अन्य विशेषता एक लिखित संविधान होता है। 
कनाडा की सट्ठात्मक व्यवस्था भी एक लिखित संविधान पर आधारित है। यह 
लिखित संवधान १८६७ ई० का ब्रिटिश नार्थ भमेरिका अधिनियम है। सट्टास्मक 
संविधान की दूसरी विशेषता शक्तियों का वितरण होता है। कनाडा में भा शक्तियाँ 
का यहु वित्रण विद्यमान है। शक्ति-बितरण को दृष्टि से समस्त विषयों को चोन 
सूचियों में विभक्त किया जा सकता है: संब सूची, प्रान्तीय सूची तथा समवर्त्ती 
सूची । 


जहाँ तक कि संघ सची का प्रश्त है, उसके अन्तर्गत मुख्यतया निम्ति- 
लिखित विषय बाते हैं : (१) सुरक्षा (२) सावजनिक ऋण और सम्पत्ति 
(४) व्यापार और वारिज्य की व्यवस्था (४) डाक सेवाएँ (५) मुद्रा (६) बैकिंग 


(७) जन गशाता के आंकड़े (८) चल मुद्रा (६) ,सेविग्स बेंक (१०) नौचालन 
और जल-परिवहन (११) समुद्र तट और मत्स्थ व्यापार (१२) बाँ5 और माप 
(१३) विनियभ विपत्त (१४) प्रोमेसरी नोट (१५) व्याज (१६) विधिमान्य (१७) 
दिवाला, (१८) आविष्कार और अनुसन्धान (१६९) कापी राइट (२०) देशीकरण 
और विदेशी (२१) इसिडियन और उनके लिए सुरक्षित भूमि (२२) विवाह और 
तलाक (२३) फौजदारी कानून (२४) फौजदारी मामलों में कार्यवाही (२५) यसुधार 
गहों की स्थापना और प्रबन्ध (३६) लाइट हाउस आदि (२७) सावंजतिक अधिकारियों 
का वेतन और उसका समायोजन (२८) नौका व्यवस्था (२९) ऐसे अन्य विषय जो इस 
अधिनियम के द्वारा प्रान्तीय विधान-मंडलों को पूर्णतया सौपे गए विषयों की श्र सी में 
न जाते हों । 

इन समस्त विषयों का ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम १८६१ ई० की €!वीं 
धारा में उल्लेख है। इन विषयों पर संघीय सरकार को विधि-निर्माण करने का 
अधिकार है । 

संविधान की ६२वीं तथा ६३ वीं धारा में प्रान्तीय विषयों का उस्लेख 
है। ६२वीं घारा में कहा गया है कि निम्तलिखित विषय प्रान्तीय शासन के 
आधघीन हैं 

(१) प्रान्तों के लेफ्टीनेस्ट गवर्नर को छोड़कर प्रान्तीय संविधान की अन्य किसी 
भी धारा या अंग का संशोधन । 


(२) प्रान्तीय कार्यों के लिए प्रत्यक्ष कर लगाता । 

(३) प्रान्तों की नगरपालिकाएँ 

(४) प्रान्तों की सावजनिक सुमि का विक्रेंय और प्रबन्ध 

(५) प्रान्तों के सार्वजनिक स्थलों, जेलों, अस्पतालों, अनाथालयों तथा सिक्षुक- 
गृहों की व्यवस्था । 

(६) प्रान्तों में दूकान होटलों इत्यादि के लिए लाइसेंस की व्यवस्था । 

(८) प्रान्तीय उद्देश्यों को पूति के लिए कम्पनियों का निगमन । 

(5) प्रान्त में सम्पत्ति तथा नागरिक अधिकारों की व्यवस्था आदि; 

(६) प्रान्तों में विवाह संस्कार 

(१०) प्रान्तों की न्‍्याय-व्यवस्था 

(११) प्रान्तों में सार्वजनिक भूमि का विक्रय और प्रबन्ध । 

(१२) प्रान्तीय अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनका वेतन 

(१३) मादक पदार्थों का नियमन आदि 

(१४) सामान्यतया प्रान्त के समस्त स्थानीय और निजी मामले । 


( ४४६ ) 


समरवर्तों विधय--ब्रिठिश ार्थ अमेरिका अधिनियम की ६५ वीं धारा में समवर्तों 
विषयों का उल्लेख है | ये विषय निम्तलिखित हैं : (१) कृषि और (२) आप्रवास । 

शक्ति-विभाजन के उपर्यूक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कनाडा में 
किस प्रकार संघात्मक पद्धति के इस तत्व का अनुगमन किया गया है। संघीय विषयों 
'. प्र संघ का पूर्ण आधिपत्य है। प्रान्तीय विषयों पर विधि-निर्माण करने तथा व्यवस्था 
करने का अधिकार प्रान्तों का है और समवर्ती विषयों पर संघ और प्रान्त दोनों को ह्टी 
* विधि-निर्मांण करते का अधिकार है। जहाँ तक कि प्रान्तीय और समवर्ती विषयों का 
प्रश्श है इस सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख करना आवश्यक है'। प्रथमतः यह कि 
शिक्षा भी प्रान्तीय विषय है, उस पर प्रान्त का पूर्ण आधिपत्य है परन्तु प्रान्तीय सरकार 
शिक्षा के सम्बन्ध में कानून बनाते समय यह ध्यान रखेगी कि (१) शिक्षा विषयक कानून 
के द्वारा खोले गए विद्यालयों किसी प्रान्त के किसी जाति था सम्पप्रदाय विशेष द्वारा 
के विशेषाधिकारों पर हस्तक्षप नहीं होता । 


(२) कनाडा में सहाराती की रोमन केथोलिक प्रजा के पृथक विद्यालयों और 
| विद्यालय ट्रस्टियों पर लागू कानूत, अधिकार विशेषाधिकार इत्यादि क्यूबेक में रानी की 
| प्रोटेस्टेएट और कैथोलिक प्रजा को समान खूप से प्राप्त रहेंगे । 

(३) यदि प्रान्तीय सरकार अथवा अधिकारी किसों पृथक (संघीय कानून के 
| अधीन पृथक प्रणाली या भिन्न विचारधारा पर स्थापित) विद्यालय के विरुद्ध कोई कानून 
| या आदेश निकालेंगे तो उतके विरुद्ध सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल के समक्ष अपील प्रस्तुत की 
| जा सकेगी । 
| जहाँ तक कि समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों कृषि और आप्रवास 
॥ का सम्बन्ध है इस विषय में संघ और प्रान्तों के कानूनों में परस्पर विरोध होने पर संघ 
॥ सरकार द्वारा पारित कानून ही मान्य होंगे । 

। इस प्रकार हम देखते हैं कि कनाडा की शासन पद्धति में शक्तियों के विभाजन 
| की जो व्यवस्था विश्चित की गयी है उस व्यवस्था में प्रान्तों की अपेक्षा केन्द्र की 
| स्थिति अधिक सुहढ़ है । एक प्रकार से प्रान्तों को यदि हम गौरवान्वित नगरपालिकाएँ 
। ( 00ल760 (एल 9०7४४८५$ ) कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसके अतिरिक्त 
॥ अन्‍य दृष्टियों से भी संघीय शासन प्रान्‍्तों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ स्थिति में है । उदा- 
॥ हरण के लिए हम प्रास्तों की कार्यपालिका को ले सकते हैं । प्रान्तों की कार्यपालिका का 
| वैधानिक प्रधान लेफ्टिनेशट गवनंर होता है। ब्रिटिश नार्थ अमेरिका ऐक्ट के अनुसार 
॥ लेफ्टिनेशट गवर्नर की नियुक्ति कनाडा के गवर्नर जनरल द्वारा होती है । कनाडा का 
॥ गवर्नर जनरल उसे अपने पद से हटा भी सकता है । उस्तका वेतन भी कत्ताडः की संघीय 
| व्यवस्थापिका द्वारा निश्चित-किया जाता है। लेफ्टिनेरट गवर्वर की अनुपस्थिति, उसकी 
| बीमारी इत्यादि के समय प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार भी सपरिषद्‌ गवर्नर 
|! फा[्‌०---४ 





| ० ) 


जनरल को है। लेफ्टिनेशट गवर्नर की नियुक्ति की यह पद्धति केन्द्र को प्रान्त की अपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली बना देती है। इस प्रकार शक्ति-विभाजन में संघीय शासन को प्रान्तों 
की अपेक्षा अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समवर्ती विषयों के सम्बन्ध पे 
भी संघीय शासन की स्थिति श्रेष्ठतर दिखलाई पड़ती है । अवशिष्ट विषय भी 
कनाडा में केन्द्रीय शासन को प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में संघात्मक परम्परा 
के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन अर्थात सीनेट में प्रास्तों का संघीय 
सिद्धान्त के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं है। संघीय पद्धति के अनुसार सीनेट में प्रान्तों 
का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए । इस समान प्रतिनिधित्व में प्रान्तों द्वारा निर्का- 
चित प्रतिनिधि पहुँचने चाहिए । किन्तु कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में सीनेट 
सदस्य केन्द्रीय शासन ( गवर्नर जनरल और मंत्रि-परिषद्‌ ) द्वारा मनोनीत किए 
जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त कनाडा की राज-व्यवस्था में संघीय परम्परा के प्रतिकूल केद् 
शासन को एक विशिष्ठ अधिकार भी प्राप्त है । वह यह है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
द्वारा निर्मित प्रान्तीय कानून को रह करने का अधिकार संघीय शासन को है | कनाडा 
के संवैधानिक इतिहास में इसके अनेक दृष्टान्त मिलते हैं । उदाहरण के लिए १ ८७१ 
ई० में सर मैव्डौनल ने मेनीटोबा प्रान्त के रेलवे अधिनियम का विरोघ किया था। 
उसी प्रकार १६७४ ई० में जोरेन द्वारा मेनीटोबा के एक अधिनियम को अवैध 


घोषित किया गया था। इसी प्रकार के उदाहरण १८६२ ई० और १६१२ ई० में भो 
मिलते हैं । 


आथिक दृष्टि से भी संघीय शासन की स्थिति प्रान्तों की अपेक्षा अधिक श्रोष्ठ 
है। जैसा कि प्रो० डासन ने कहा है कि कताडा की संघीय व्यवस्था के निर्माताओं ने 
संघ को वित्त के क्षेत्र में जपरिमित शक्तियाँ प्रदान की हैं । हसका कारण यह है कि 
संघीय शासत्त का दायित्व भी अधिक व्यापक है। इस प्रकार जो साधन केन्द्रीय शासन 
के हाथों में हैं प्रान्त संघीय अनुदान के लिए केन्द्र पर निर्भर रहते हैं। उनकी निर्भरता 
उनकी स्थिति को दुर्बल बना देती है। संविधान के संशोधन का अधिकार भी संघीय 
शासन से हाथों में है । 


संविधान की यह व्यवस्था निश्चित रूप से प्रान्‍्तों की अपेक्षा केन्द्र को अधिक 
शक्तिशाली बनाती है जिसके परिणामस्वरूप जब हम केन्द्र और प्रान्तों के पारस्परिक 
सम्बन्धों पर विचार करते हैं तो देखते हैँ कि संतुलन निश्चित रूप से केन्द्र के पक्ष में 
है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि कनाडा की शासन-प्रणाली में प्रान्तों का अपना 


स्वायत्त स्थान नहीं है । अपने क्षेत्र में प्रान्त स्वतन्त हैं और अनेक स्वायत्त शक्तियों का 
उपभोग करते हैं। जैसा कि प्रो० ओर० एन० डौसन ने कहा है, 


( १ ) 
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प्रिशिष्ट १ 
ब्रिटिश रे अमेरिका ९ ९ बन ४ 
ब्रिटिश नाथे अमेरिका अधिनियम, १८६७ 
कनाडा संघ, तोवास्कोसिया तथा न्यू ब्रन्सविक के लिए तथा उन्तकी सरकार के 
लिए, एवं उनसे सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए एक अधिनियम । 
(२१ मार्च, १८६७) 
चुंकि कनाडा नोवास्कोसिया तथा न्यू ब्रन्सविक के प्रदेशों ने सिद्धान्त 
युक्तराष्ट्र के समान ही संविधान के साथ, ग्रंट ब्रिटेन और आयरलैराड के युक्त- 
राष्ट्र के राजमुकुट के अधीन एक स्वामित्व में संघ रूप से संघटित होने की इच्छा 
प्रगट की है । 
ओर चूु कि ऐसा एक संघ (7709) प्रान्तों के कल्याण में सहायक होगा तथा 
ब्रिटिश साम्राज्य के ह्वितों की वृद्धि करेगा । 
ओर चूंकि संसद के अधिकार द्वारा संघ के संस्थापत पर यह कालोचित है कि 
डोमिनियन में न केवल विधायी प्राधिकार का ही संविधान बनाया जाय, वरच्‌ उससमें 
कार्यकारी सरकार का स्वरूप भी घोषित कर दिया जाए । 
ओर चूंकि यह कालोचित है कि ब्रिटिश नार्थ अमेरिका के अन्य भागों के संघ 
में सामयिक प्रवेश के लिए उपलब्ध बनाया जाए । 


! गरणभिक 
१--यह अधिनियम ब्रिटिश तार्थ अमेरिका अधिनियम, १८६७ से पुकारा जा 


सकेगा । ५2272 न 
२--निरसित । थ्द्द हा 


“2 संघ 
३--महारात्ी की परममान्य प्रिवी कॉंसिल की मंत्रणा से, महारानी के लिए 
उद्घोषणा करना वैध होगा कि, एक निर्धारित दिवस पर अथवा उसके पश्चात्‌ जो कि 


( हरे ) 


इस अधिनियम के पारित होने से छः मास से अधिक न हो, कनाडा, तोवास्कोतिया 
तथा न्यू ब्र्सविके के प्रदेश कनाडा नाम के अन्तर्गत एक डोमिनियन बनाकर रहेंगे, 
तथा उस तिथि पर या उसके बाद में तीनों प्रदेश तदनुसार उस नाम के अन्तर्गत एक 
डोमिनियन बनाकर रहेंगे । 

४--जंब तक यह अन्यतया प्रगट या समाविष्ट न हो, कनाडा नाम का तात्पय॑ 
इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित कनाडा से लिया जाएगा । 

, ३--कनाडा, ओन्‍्टारियों, क्यूवेक, नोवास्करोसिया तथा न्यू ब्न्सविक नामक 

चार प्रदेशों में विभाजित होगा 

६--कनाडा प्रदेश (जैसा यह इस अधिनियम के पारित होने के समय वर्त 
मान है) के अंग जो पहले क्रमश: उच्च कताडा और निम्त कनाडा के प्रदेश बनाये 
थे, अटल समझे नाएँगे और दो अलग-अलग प्रदेश बनाएँगे । वह भाग जो पहले 
उच्च कनांडा प्रदेश बंना था, ओंन्‍्टारियो प्रदेश को बनाएगा और वह भाग जो पहले 
निम्न कनाडा प्रदेश बना था क्यूबेक्‌ प्रदेश को बनाएगा । 

७--नोवास्कोतिया और न्यू ब्रस्सविक्‌ की वही सीमायें होगी जैसी इस अधि- 
नियम के पारित होने के समय है । 

८--कनाडा की जनसंख्या की वृहत्‌ जनगणना में, जो इस समय सन्त एक 
हजार आठ सौ इकहत्तर में आवश्यक हो गई है, तथा इसके पश्चात्‌ भ्रति दसव वर्ष, 
चारों प्रदेशों की विशिष्ट जनसंख्या का प्रभेद किया जायगा । 


गा कार्यकारी अधिकार 

&--कनाडा को तथा उसके ऊपर कार्यकारी सरकार तथा प्राधिकार अब 
महारानी में अविच्छिन्न तथा निहित घोषित किये जाते हैं । 

१०--गवर्नर जनरल के नाम से निर्दिष्ट होने वाले इस अधिनियम के उपबन्ध 
वर्तमान काल में कनाडा के गवर्नर जनरल, या अन्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी या 
प्रशासक, चाहे जिस किसी उपाधि से वह नामोदिष्ट हो, जो महारानी के ताम पर 
तथा उनकी ओर से कनाडा की सरकार को वर्तमान काल में चला रहे हों, विस्कृत 
तथा लाख होंगे । 

११--कनाडा सरकार के अन्तर्गत सहायता तथा सलाह के लिए एक 
कौंसिल होगी, जो कनाडा के लिए महारानी की प्रिवी कौंसिल कहलाएगी, और 
जों व्यक्ति: उस कौंसिल के सदस्य होने वाले होंगे वे समय-समय पर गवनर जनरल 
द्वारा छुने जायेंगे और आहत होंगे तथा प्रिवी कौंसिलरों के रूप में शपथ दिलाये 
जाएँगे, एवं उसके सदस्य समय-समय पर गवनर जनरज द्वारा हटाये जा सकते हैं । 

(२--आअ्रं ट ब्रिटेन संसद के, अथवा ग्रंट ब्रिटेत औौर आयरजेणड की संयुक्त 
राष्ट्र की संसद के, अथवा उच्च कनाडा, निम्न कनाडा,-कताडा, नोवास्कोतिया, 


( *रे ) 

अथवा न्यू-ब्रन्सविक की विधान-सभा के किसी अधिनियम के अन्तर्गत सभी अधिकार, 
प्राधिकार और हछत्य, जो उन प्रदेशों के विभिन्न गवर्नरों अथवा लेपिटनेंट ग्रवनरों में 
उनकी अपनी कार्यकारी कौंसिलों, अथवा उन कौंसिलों के साथ योग से अथवा उसकी 
किसी भी संख्या के सदस्यों की सलाह से, अथवाबसलाह और«ब्सहमति से, अथवा उन 
गवर्नरों या लेपिटनेन्ट गवर्नरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सड्छ से निहित अथवा प्रयोग में 
लाये जाने वहले हैं, वहाँ तक ही अस्तित्व में चले आ रहे हैं तथा कनाडा सरकार 
से सम्बन्धित सड्ठ की ओर से प्रयोग में लाये जाने के योग्य हैं, वे यवर्नर जनरल में 
कनाडा के लिए महारानी की प्रिवी कौंसिल की, अथवा उसके किन्‍्ही सदस्यों की सलाह 
से अथवा सलाह और सहमति से अथवा उसके योगदान से, अथवा गवर्नर जनरल 
द्वारा स्वयं जैसी की स्थिति हो, निहित होंगे या प्रयोग में लाये जाएँगे, ऐसा होते हुए 
भी (ट्रेट ब्रिटेन की संसद अथवा ग्रेट ब्रिटेव और आयरलेरड को संयुक्त राष्ट्र को 
संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत अस्तित्व वालों के बारे में छोड़कर) कनाडा की संसद 
द्वारा उन्मूलन अथवा परिवर्तन के विषय होंगे । 

१३--कौंसिल में गवर्नर-जनरल को निर्दिष्ट करने वाले इस अधितियण 
के उपबन्धों का अर्थ, कनाडा के लिए महारानी प्रीवी कोंसिल की सलाह से कार्य 
करने वाले गवर्नर जनरल को निर्दिथ्ट होने वाले उपबन्धों से किया जाएगा । 

१४--यदि सहिमामयी उचित समभती हैं तो महारानी के लिए यह वैध 
होगा कि वे गवर्नर जनरल को समय-समय पर किसी व्यक्ति या किन्ही ब्यक्तियों 
को सामूहिक रूप से या पृथक-पृथक कनाडा के किसी भाग या भागों में अपने लिए 
या प्रतिनियुक्तों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करें, और क्षमता में गवर्नर 
जनरल अपनी संतुष्टि की अवधि में गवर्नर जनरल के अधिकारों, भ्राधिकारों और 
कृत्यों, नैसा कि इसे उनको या उन लोगों को सौंपना आवश्यक या उचित समझता 
है जो महारानी द्वारा प्रगट या प्रदत्त निर्देशनों तथा मर्यादाओं के भीतर होंगे, 
प्रयोग करें, परन्तु इस प्रकार प्रतिनियुक्त या परतिनियुक्तों की नियुक्ति स्वयं 
गवर्नर जनरल के अधिकारों, प्राधिकारों या कृत्यों को कार्यों के प्रभावित नहीं करेगी । 

१५--कनाडा की स्थल तथा नौ मिलिशिया, तथा सभी नो सेना तथा 
मिलिटरी सेनाओं की मुख्य कमान महारानी में अविच्छित्न न निहित घोषित की 
जा रही है । 

१६--जब तक महारानी अन्य प्रकार का निर्देश न करें, “कनाडा की सरकार 
का पीठ (5८७४) ओटावा होगा | 

7ए विधायी अधिकार 

१७---कनाडा की एक संसद होगी जिसमें महारानी, एक अपर हाउस जो 

सीनेट कहः शायर, तथा हाउस आफ कामन्स होंगे । 


( ४४ ) 


१८--सीनेट द्वारा एवं हाउस आफ कामन्स द्वारा तथा उसके सदस्यों द्वारा 
क्रमशः प्राप्त, उपमक्त और प्रयुक्त विशेषाधिकार, उन्म॒क्तियाँ और अधिकार ऐसे 
होंगे जो समय-समय पर कनाडा की संसद के अधिनियम द्वारा परिभावित होंगे परन्तु 
इस प्रक्रार से ताकि कनाडा की संसद का कोई भी अधिनियम जो इस प्रकार के 
विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों वथा अधिकारों को परिभाषित करता हो, ग्रेट ब्रिदेन तथा 
आयरलेण्ड की संयुक्त राष्ट्र की संसद के हाउस आफ कमान्स तथा उसके सदस्यों द्वारा 
प्राप्त, उपमुक्त और प्रयुक्त इस प्रकार के इस पारित अधिनियम पर बढने वाले किन्‍हीं 
विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा अधिकारों को प्रदाव तहीं करेया। 

१६--संघ के उपरान्त कनाडा की संसद ७ महीनों के भीतर बुलायी 
जायगी । 

२०--प्रतिवर्ष कम से कम एक बार कनाडा की संसद की बैठक होगी, ताकि 
एक अधिवेशन में संसद की अन्तिम बैठक तथा इसकी अगले अधिवेशन की प्रथम बेठक 
के बीच बारह महीने हस्तक्षेप न कर सक ॥ 


सीनेट 

२१--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीत, एक सो दो सदस्यों की सीनेट 
होगी, जो सीनेटर कहे जायेंगे । 

२२--स्रीनेद के निर्माण से संबंधित कनाडा चार मण्डलों का समभा 
जायगा । 

(१ ओन्‍टारियों 

(२) क्यूबेक्‌ 

(३) मोरिटाइम, नोवास्कोतिया और न्यू ब्रन्सविक के प्रदेश तथा प्रिस- 
डबर्ड-द्वीप । 

(४) मत्तीटोवा के पश्चिमी प्रदेश, ब्रिटिश कोलस्बिया, सस्केचवान तथा 
अलबटी । 

ये चारों मरूडल समान रूप से सीनेट में निम्न प्रकार से (इस अधितियम 
के उपबन्धों के अन्तर्गत) प्रतिनिधित्व करेगे, ओक्‍टारियो चौबीस सीनेटरों से, क्यूबेक 
सीनेटरों से मेरी टाइम के प्रदेश तया प्रिंस एडवर्ड द्वीप चौबीस सीनेटरों से, जिनमें 
से दस नोवास्कोतिया का प्रतिनिधत्व करंगे, जिनमें से, दस न्यूत्रन्सविक का प्रतिनिधित्व 
करेंगे, तथा जिनमें से चार प्रिंस एडवर्ड द्वीप का प्रतिनिधित्व करेंगे, पश्चिमी प्रदेश 
चौबीस सीनेटरों से, जिनमें से ६ मनीटोवा का प्रतिनिधित्व करंगे जिनमें से छ ब्रिटिश 
कोलम्बिया का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनमें से छः सस्केचवान का प्रतिनिधित्व करेंगे 
तथा जिनमें से छः अलबर्टा का प्रतिनिधित्व करगे; न्यू-फाडन्डलैन्ड सीनेट में छः सदस्यों 
द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी होगा । 


ः ( *४ ) 


क्यबेके के सम्बन्ध में उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक चोबीस 
बा निम्त कनाडा के चौबीस निर्वाचन मंडलों में से एक के लिए नियुक्त 
होंगे । 

२३--सीनेटर की योग्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी :-- 

(१) वह पूर्ण तीस वर्षों की आयु का होगा । 

(२) वह या तो महारावी की सहजोत्पल्त प्रजा होगा, या ग्रट ब्रिटेन की 
संसद, ग्रट ब्रिटेन तथा आयरलैन्ड की संयुक्त राष्ट्र की संसद या उच्च कनाडा, निम्न 
कनाडा, कनाडा, नोवास्कोतिया प्रदेशों में से किसी एक के विधान मंइल द्वारा, या 
सद्ड के पूर्व न्यू ब्रन्सविक, या सद्ड के उपरान्त कनाडा की संसद्व के अधिनियम द्वारा 
सहजीकृत महारानी का प्रजा होगा । 

(३) वह नियमतः: या समनन्‍्यायतः अपने निजी प्रयोग तथा लास की भूमि या 
आभुक्ति जो मुक्त या सामान्य खिदमती आराजी के रूप में रखी हो, के पूरा स्वामी 
के रूप में गहीत होगा, तथा सभी किराया, वकाया ऋण, प्रमार, बंधक तथा भार 
जो बाकी हो या देय हो या वसूल किया जाय या उसको प्रभावित करे, के बाद अपने 
प्रदेश में जिसके लिए वह नियुक्त है : चार हजार डालरों के मूल्य के क्र क-अल्यू या 
रोटर में अधिकृत व्यक्तिगत प्रयोग या लाभ की भूमि या आशभुकति के लिए पकड़ा या 
पेश किया जायगा। 

(४) उसकी वास्तविक और निजी सम्पत्ति सम्मिलित रूप से ऋण॑ंों ओर 
दायित्वों के ऊपर चार हजार डालरों के मूल्य की होगी । 

(५) वह जिस प्रदेश के लिए नियुक्त होगा उसी का निवासी होगा । 

(६) क्यूबेक के सम्बन्ध में वह अपनी वास्तविक सम्पत्ति योग्यता उस निर्वाचन- 
मंडल में रखेगा! जिसके लिए वह नियुक्त हुआ है, अथवा वह उस मंडल का निवासी 
होगा । 

२४--महारानी के नाम पर गवर्नर जनरल समय-समय पर, कनाडा की महती 
मुहर के अन्तर्गत साधन द्वारा सीनेट में योग्य पुरुषों का आवाहन करेगा; तथा इस 
अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इस प्रकार के आहत व्यक्ति सीनेट के सदस्य तथा 
एक सीनेटर हों जायेंगे । 

२५--निरसित । 

२६---यदि किसी समय गवर्नर जनरल की सिफारिश प्र महारानी सीनेट 
में चार या आठ सदस्य बढ़ाना ठीक समभती हैं तो गवनर जनरल उसके अनु- 
सार आवाहन द्वारा, कनाडा के चारों मंडलों का बराबर प्रतिनिधित्व करने 
वाले चार या आठ योग्य व्यक्तियों को जैसी भी स्थिति हो) सीनेट में जोड 
सकता है 


( +*६ ) 


२७--इस प्रकार किसी समय किए गए जोड़ की स्थिति में, इसी प्रकार 
की सिफारिश पर महारानी के पुननिदंश के अलावा, गवर्नर जनरल किसी व्यक्ति 
को चार मडलों में से एक का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जब तक कि इस 
प्रकार के मंडल का प्रतिनिधित्व २४ सीनेटरों से अधिक द्वारा नहीं किया जा रहा है, 
सीनेट में नहीं बुलाएगा । 

२८--किसी भी समय सीनेटरों .की संख्या एक सो आठ से जागे नहीं 
बढ़ेगी । 

२६--इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, एक सीनेटर सीनेट में 
अपने पद पर आजीवन रहेगा । 

३०--एक सीनेटर अपने हाथों से गवनंर जनरल के नाम से लिखकर 
सीनेट में अपने पद का त्याग कर सकता है, और उसके बाद वह (पद) रिक्त हो 
जायगा । 

२१- सीनेटर का पद निम्नलिखित स्थितियों में से किसी में भी रिक्त हो 
जायगा । 

(१) यदि संसद के दो लगातार अधिवेशनों में वह सीनेट में हाजिरी देने 
से असमर्थ हो जाता है । 

(२) यदि वह एक विदेशी शक्ति के लिए शपथ लेता है, या उसके प्रति 
निष्ठा, आज्ञाकारिता, या लगाव की घोषणा करता है या स्वीकृत करता है, 
अथवा ऐसा कार्य करता है जिससे एक विदेशी शक्ति की प्रजा या नागरिक बन 
जाता है या नागरिक के अधिकारों एवं सुविधाओं का अधिकारी बन जाता है। 

(३) यदि वह दिवालिया निर्णीत होता है, या दिवालिया कर्जदार से 
सम्बन्धित किसी कानून के लाभ के लिए प्रार्थता पत्र देता है, या जनसाधारण का 
चुककर्ता बत जाता है । 

(४) यदि वह राजद्रोह में पाया जाता है, या महापराध या किसी कुख्यात 
अपराधभ्में सिद्धरोष होता है ! 

(५) यदि वह आवास या सम्पत्ति के सम्बन्ध में अयोग्य बन जाता है; 
बशर्त की वह सीनेटर कनाडा सरकार के पीठ (5८४४) पर उस सरकार द्वारा उस स्थान 
पर उसका रहना आवश्यक समझने पर यदि वह रहता है तो इस कारण से आवास के 
सम्बन्ध में योग्यता से वह वंचित नहीं होगा । 

३२--सीनेट में त्याग पत्र, मृत्यु अथवा अन्य तरह से जब स्थान रिक्त 
होता है हह गवनर जनरल आवाहन द्वारा एक ठीक और योग्य ब्यक्ति से रिक्त स्थान 
को पूति करेगा। 


( १७ ) 


३३--यदि किसी सीनेटर की योग्यता के बारे में या सीनेट में रिक्त स्थान 
के बारे में कोई प्रश्त उपस्थित होता है वो वह सीनेट द्वारा सुना वह निश्चित किया 
जायगा । 

३४--गवर्नर- जनरल समय-समय पर कनाडा की महती मुहर के अल्तर्गत 
साधन द्वारा एक सीनेटर को सीनेट का अध्यक्ष नियुकतत कर सकेगा, और उसे हटाकर 
उसके स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त कर सकेगा । 

३५--जब तक कनाडा की संसद अन्यथा प्रवन्ध न करे, अध्यक्ष को लेकर कम 
से कम पन्द्रह सीनेटरों की उपस्थिति सीनेट के अधिकारों के कार्यान्वय के लिए सभा 
बनाने के लिए आवश्यक होगी । 

३६---सीनेट में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय बहुमत से होगा, और 
अध्यक्ष का सभी «स्थितियों में एकमत होगा, तथा जब मत बराबर हों तो निर्णय 
नकारात्मक समझा जायगा । 

हाउस आफ कामन्स 

३७-.इस अनिधितियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, हाउस आफ कामन्‍्स दो 
सौ पेंसठ सदस्यों का होगा जिसमें से पचासी ओस्‍्टारियों के लिए पचहत्तर क्यूबेक के 
लिए, बारह नोवास्कोतिया के लिए, दख न्यू ब्रन्सविक के लिए, चार प्रिंस एडवर्ड 
द्वीप के लिए, सत्रह अलबर्टा के लिए, सत्रह ससस्‍्केचवान के लिए, सात न्यू फाउन्डलेंड 
के लिए, एक यूकोन राज्यक्षेत्र के लिए तथा एक उत्तर-पश्चिम राज्यक्षेत्रों के मैकेन्जी 
जिले के लिए निर्वाचित होगे। 

ई८--गवर्नर जनरल समय-समय पर, महारानी के नाम पर कनाडा की 
महती मुहर के अन्तर्गत साधन द्वारां हाउस आफ कामन्स का आपाहन करेगा और 
साथ ही वुलाएगा । 

३६--कोई सीनेटर हाउस आफ कासन्‍्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने 
या बैठने या मत देने का अधिकारी न होगा । 

४०--जब तक कि कताडा की संसद अन्यथा प्रबन्ध न करें, हाउस आफ 
कामन्स में सेवा करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन हेतु ओसस्‍्टारियाँ, क्यूबेक 
नोवास्कोतिया तथा न्यू-ब्न्सविक्‌ निम्नलिखित निर्वाचनीय जिलों में विभाजित 


। 
के १--ओचन्‍्टारियो 
ओस्‍न्‍्टारियो इस अधिनियम की प्रथम तालिका में प्रगणित काउन्टियों के 
पीठों, नगरों, नगर के अंगों, तथा कस्बों में विभाजित होगा, जिनमें से प्रत्येक निर्वाचिनीय 
जिला होगा, प्रत्येक ऐैसा जिला उस तालिका की संख्या के अनुसार एक सदस्य भेजने 
का अधिकारी होगा । 


( रेप ) 
२--क्यूबेक 


क्यूबेक पंसठ निर्वाचनीय जिलों में विभाजित तथा पेंसठ निर्वाचनीय मंडल्ों 
में गठित होगा, जिनमें निम्त कताडा, इस अधिनियम के पारित होने पर कनाडा की 
समेकित संविधियाँ अध्याय दो, निम्त कनाडा के लिए समेकित संविधियाँ, अध्याय 
पचहत्तर, तथा महारानी के तेइसवे वर्ष के कनाडा के प्रदेश के अधिनियम अध्याय एक, 
अथवा अन्य कोई उसी के संशोधितनियम जो सद्छ पर लागू हों के अन्तर्गत विभा- 
जित है, ताकि प्रत्येक निर्वाचल मंडल इस अधिनियम के हेतु एक निर्वाचनीय जिले से 
एक सदस्य भेजने के अधिकारी होंगे । 


३--नोवास्को तिया 
नोवास्कोतिया की प्रत्येक अठारहों कउन्टियाँ एक निर्वाचतीय जिला होंगी। 
हेलीफाक्स की काउन्टी दो सदस्य भेजने की अधिकारी होगी । 


४--न्यू अन्सविक्‌ 
सेस्ट जान नगर और काउन्टी को मिलाकर प्रत्येक चौदह काउन्टियों के जिनमें 
न्यू ब्रस्सविक विभाजित है, एक निर्वाचन, जिले होंगे । सेंट जान नगर ।भी एक अलग 
निर्वाचतीय जिला होगा । उन पन्‍न्द्रह निर्वाचनीय जिलों में से प्रत्येक को एक सदस्य 
भेजने का अधिकार होगा। 
४१--जब तक कताडा की संसद अन्यथा प्रबन्ध न करे, निम्नलिखित विषयों या 
उनमें से किसी से सम्बन्धित सद्छ के अनेक प्रदेशों में चल रहे सभी नियम उन्ही प्रदेशों 
के लिए हाउस आफ कामन्स सेवा करने के लिए सदस्यों के निवर्चानों पर लागू होंगें-- 
नामतः अनेक प्रदेशों के विधान सभा या सभाभवन के सदस्यों के रूप में चुने जाने, 
बैठने या मत देने के लिए व्यक्तियों की योग्यताएँ तथा अयोग्यताएँ ऐसे सदस्यों के 
निर्वाचनों के मतदाता, मतदाताबों, चुनाव अधिकारियों, उनके अधिकारों व कर्त्तव्यों 
के लिए ली जाने वाली शपथ, निर्वाचनों की कार्यवाही, अवधियाँ जिनमें निर्वाचन 
अविच्छित्त रह सकते हों, विवादगस्त निर्वाचनों की सुनवाई, तथा उनमें घटित कार्य- 
वाहियाँ, सदस्यों की पदे.रिक्तता तथा समापत्र (भंग) के अलावा रिक्त पदों के लिए 
नए प्रदेशों का कार्यन्वव अपने विभिन्‍न प्रदेशों के लिए हाउस आफ कामन्स में सेवा 
करने के लिए सदस्यों के निर्धाचन पर क्रमशः लागू होंगे । 
बशतें कि जब तक कनाडा की संसद अन्यतया प्रबन्ध न करे, हाउस आफ 
कामन्स के लिए अल्गोमा जिले से सदस्य के किसी भी निर्वाचन में, कनाडा 
प्रदेश के नियम द्वारा मत देंने के योग्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, इक्कीस अथवा 


इससे ऊपर की अवस्था का प्रत्येक पुरुष ब्रिटिश प्रजा जो ग्ृहस्थ हो, एक मत दे 
सकेगा (१९) | 


४२--निरसित । (२०) 

४३--निरसित । (२१) 

४४--महानिर्वाचन के उपरान्त अपनी पहली वैठक में ही हाउस आफ 
कामन्स यथा सम्भव शीघ्र अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनने को 


अग्रसर होगा । 
४४५-- मत्य त्यागपत्र या अन्य किसी वजह से अध्यक्ष पद रिक्त हो जाते 


की स्थिति में हाउस आफ कामन्स यथा सम्भव शीघ्र अपने सदस्यों में से दूसरे को 
अध्यक्ष चुनने को अग्रसर होगा । 

४६--मत्यु, त्प्राग-पत्र, या अन्‍य किसी वजह से अध्यक्ष पद रिक्त हो ज ने 
की स्थिति में हाउस आफ कामन्स यथा सम्भव शीघ्र अपनेश्सदस्यों में से दूसरे को अध्यक्ष 
चुनने को अग्रसर होगा । 

४७-- अध्यक्ष हाउस आफ कामन्स की सभी सभाओं की अध्यक्षता 
करेगा । 

४८--जब तक कनाडा की संसद अन्यथा प्रबन्ध न करे, किसी कारण से हाउस 
आफ कामनन्‍्स के आसन से लगातार अड़तालीस घन्टे अवधि की अध्यक्षता को 
अनुपस्थिति की स्थिति में, हाउस आफ कामल्‍्स अपने सदस्यों में से एक दूसरे को 
अध्यक्ष का कार्य करने के लिए चुन सकता है, तथा इस प्रकार चुना हुआ सदस्य अध्यक्ष 
की अनुपस्थिति की अवधि में अध्यक्ष के सारे अधिकारों, तथा कर्त्त॑व्यों को कार्यान्वित 
करेगा । (२२) 

४६---अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए भवन की सभा बताने के लिए हाउस 
आफ कामन्‍्स के काम से कम बीस सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, ओर इस 
उद्देश्य के लिए अध्यक्ष एक सदस्य समझा जायगा । 

ध्‌ ०-- हाउस आफ कामन्‍्स में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय अध्यक्ष 
के मत बराबर हो जायें, किन्तु अन्य स्थिति में नहीं, तब अध्यक्ष का एक मत होगा । 

५१--प्रत्येक हाउस आफ कामन्स, हाउस के चयन के लिए प्रदेश को निवृत्ति 
की तिथि से लेकर पाँच वर्षों तक चलता रहेगा, अधिक नहीं (गवर्नर जनरल द्वारा 
इसके पूर्व भी भंग होने का विकल्प है ) । 

५२-- (१) इसके वाद के प्रबन्ध का विषय हाउस आफ कामन्‍्स के सदस्यों 
की संख्या दो सौ तिरसठ होगी तथा उसमें के प्रदेशों के प्रतिनिधिः्व का पुत्र: समंजन 
प्रत्येक दशवाधिक जनगराना के पूर्ण होने व इस प्रविभाग के लागू होने पर तथा 
उसके उपरान्त ऐसे अधिकारी, ऐसे तरीके तथा ऐसे समय से होगा जैसा कि समय-समय 
पर कनाड। की संसद प्रवन्ध करे, जो निम्नलिखित नियमों का विषय व उनके 
अनुरूप होगा । 


( ६० ) 


१-- प्रदेशों की सारी जनसंख्या को दो सो इकसठ से भाग देकर प्रत्येक प्रदेश 
के सदस्यों की एक संगठित संस्या निर्धारित कर दी जाएगी तथा इस प्रकार प्राप्त मापक 
द्वारा प्रत्येक प्रदेश की संख्या को विभाजित कर, इस प्रविभाग में आगे की जाने वाली 
व्यवस्था के अलावा, शेषांक पर, इस प्रकार के विभाजन के तरीके के बाद, ध्यान न 
दिया जाएगा । 

२--नियम एक के अनुसार प्रदेशों की निश्चित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या यदि 
दो सौ इकसठ से कम हुई तो प्रदेशों के लिए ( एक प्रदेश के लिए एक ) अतिरिक्त 
सदस्य निर्धारित होंगे जिनसें नियम एक के अनुसार प्रदेश सगणतना के बचे हुए 
अधिकतम बाकी लोग रहेंगे एवं अपने बकाया विशेष के विस्तार के अनुसार अन्य 
प्रदेशों से अविच्छिन्न रहेंगे जब तक कि सदस्यों की पूरी संख्या दो सो इकसठ ने 
री जाय । 
मे ३--इस प्रविभाग में कुछ रहने पर भी यदि एक ओर दो नियमों के अन्तर्गत 
पूर्ण हुई संगराना के उपरान्त उस प्रदेश के निर्धारित सदस्यों की संख्या उस प्रदेश का 
प्रतिनिधित्व करने वाले सीनेटरों की संख्या से कम हुई तो पहले ओर दूसरे नियम उस 
प्रदेश के लिए लागू न होंगे और कथित प्रदेश के लिए सीनेटरों की संक्या के बराबर ही 
सदस्यों की भी निर्धारित कर दी जाएगी । 

४--यदि एक प्रदेश के लिए पहले व दूसरे नियम लागू नहीं होते उनकी जन- 
संख्या से घटा दी जाएगी तथा दो सौ इकसठ संडया उस प्रदेश के तीसरे नियम के अबु« 
सार निर्धारित सदस्यों की संख्या से घटा दी जायगी । 

४५--इस प्रकार के किसी भी पुनर्समंजन पर किसी प्रदेश के सदस्यों की संख्या 
में इस उप-प्रविभाग के नियम एक से चार के अन्दर आने वाले उस राज्य की पिछली 
वृर्ववर्ती संगणना में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक की 
कमी न की जाएगी, और किसी भी प्रदेश के प्रतिनिधित्व में ऐसी कमी न की जाएगी 
जिसके परिणाम स्वरूप उस प्रदेश के सदस्यों की संख्या पिछली दशवाधिक जनगणाना में 
किसी कम आबादी वाले प्रदेश के सदस्यों की संख्या से भी कम हो जाए, परन्तु 
इस प्रविभाग के अन्‍्तगंत प्रतिनिधित्व के किसी परवर्ती पुनर्समंजन के लिए, इस 
नियम के लागू होने के फलस्वरूप हाड्स आफ कामन्स के सदस्यों में कोई वृद्धि 
इस उपप्रविभाग के पहले से चौथे नियमों में अंकित विभाजक में शामिल नहीं 
की जाएगी । 

६--जब तक उस समय वतंमान संसद समाप्त नहीं हो जाती तब तक ऐसे पुन- 
संमंजन प्रभावकर नहीं होंगे । 

(२) स्टेच्यूट्यूस आफ कनाडा, १६०१ के अध्याय इकतालीस द्वारा निर्मित 
यूकोन राज्यक्षेत्र एक सदस्य का अधिकारी होगा, और कनाडा की संसद द्वारा समय- 


( ६१ ) 


समय पर परिभाषित ऐसे अन्य कनाडा के हिस्से जो किसी एक प्रदेश में नहीं हैं, एक 
सदस्य के अधिकारी होंगे (२३) | 
यह प्रविभाग स्टेटच्यूट ला रिविजन ऐक्ट, १८९६३, ५६-५७ विक्ट० सी० १४ 


(यू० के०) द्वारा “जनगणना का” से “इकहृत्तर और” तथा “परवर्ती ” शब्दों के निर- 
सन द्वारा संशोधित हुआ । 


१६४१ की जनगणना के उपरान्त होने वाला सीटों का पुनवितरण ब्रिटिश नार्थ 
अमेरिका अधिनिय्रम, १९६४१, ६-७ जाज ५७१, सी० ३० (यू० के०) द्वारा बद्ध के वाद 
संसद के पहले अधिवेशन तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। यह प्रविभाग निम्न- 
लिखित प्रकार से ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम, ६४६, ६-१०, जार्ज ०7, सी० ६३ 
(यू० के०) द्वारा पुन: अधिनियमित, किया गया था । 


हर 


५१--(१) हाउस आफ कामन्‍्स के सदस्यों की संख्या दो सौ पचपन 
होगी तथा उसमें के प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का पुर्र्समंजन प्रत्येक दशवाधिक 
जनगराना के पूर्ण हं)ने पर इस प्रविभाग के लागू होने पर तथा उसके उपरान्त 
ऐसे अधिकारी, ऐसे तरीके तथा ऐसे समय से होगा जैसा कि समय पर कताडा 
की संसद प्रबन्ध करे; जो निम्नलिखित नियमों का विषय व उनके अनुरूप होगा । 

(१) इसके बाद के प्रबन्ध का विषय; प्रत्येक प्रदेश के लिए उतने सदस्य निर्धा- 
रित किए जाएंगे जितने कि प्रदेशों की सारी जनसंख्या दो सो चौवत से विभाजित करने 
तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या द्वारा प्रत्येक प्रदेश की जनसंख्या का विभाजन करने पर यदि 
कोई शेषांक आता है तो इस विभाजन में आगे किए गए प्रबन्ध को छोड़कर, उसका 
ध्यान नहीं दिया जाएगा । 

(२) तियम एक के अनुसार प्रदेशों की निश्चित सदस्यों की संपूर्ण संख्या 
यदि दो सौ चौवन से कम हुई तो, प्रदेशों के लिए ( एक प्रदेश के लिए तक ) बति- 
रिक्त सदस्य निर्धारित होंगे जिनमें नियम एक के अनुसार प्रदेश संगणना के बचे हुए 
अधिकतम बाकी लोग रहेगे एवं अपने बकाया विशेष के विस्तार के अनुसार अन्य 
प्रदेशों से अविच्छिन्न रहेंगे जब तक कि सदस्यों को पूरों संख्या दो सो चौवन त 
हो जाए । 

५१--इंस अधिनियम के होते हुए भी एक प्रदेश हाउस आफ कामल्स में सदस्यों 
की उस संख्या का सर्वदा अधिकारी होगा जो उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 
सीनेटरों की संख्या से कभी भी कम न होगी । (२४) 

धर २--यदि इस अधिनियम द्वारा प्रदशों को प्रदत्त सामान्य प्रतिनिधित्व में कोई 
गड़बड़ी न उत्पन्न हों तो समय-समय पर कनाडा को संयद द्वारा हाउस आफ कामन्‍्स के 
सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है । 


( ६२ ) 


मुद्रा मत : शाही सम्मति 
५३--जन राजस्व के किसी अंश के विनियोग के लिए, या कर या लाग 
777०») लगाने के लिए विधेयक हाउस आफ कामन्स को जन-राजस्व के किसी अंश 

या किसी कर या लाग के विनियोग के किसी उद्दश्य के लिए किसी मत, प्रस्ताव 
भाषण या विधेयक ग्रहूशणा करता या पारित करना वैध न होगा जब तक उसके 
लिए, उस अधिवेशन में जिसमें ऐसा मत, प्रस्ताव, भाषण, या विधेयक रखा जाने वाला 
हो, गवर्नर जनरल से पहले संदेश द्वारा सदन के लिए अनुमोदन न लिया गया हो । 

प५--जब संसद के सदलों द्वारा पारित विधेयक महारानी की सम्मति के लिए 
गवनर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब वह अपने विवेक से, जो इस अधि- 
नियम के उपबन्धों के तथा मद्दारानी के निर्देशों के अधीन होगा, घोषित करेगा 
कि वह या तो महारानी के नाम पर सम्मति देता है, या वह महारानी की सम्मति 
को रोकता है, या वह महारानी की इच्छा पर सार्थकता के लिए विधेयक को सुरक्षित 
रखता है | 

५६--जब गवर्र जनरल महारानी के नाम पर एक विधेयक को सम्प्ति दे 
देता है, वह प्रथम सुलम सुयोग द्वारा उस अधिनियम को एक आधिकारिक प्रति- 
लिपि महारानी के राज्य के प्रमुख सचिवों में से एक के पास भेजेगा, और यदि 
कौंसिल में महारानी राज्य के सचिव से प्राप्त होने की विथि के दो वर्षों के भीतर 
अधिनियम की अस्वीकृति उचित समभती हैं तो, ऐसी अस्वीकृति (जिस दिन अधि 
नियम राज्य के सचिव द्वारा प्राप्त किया गया था उसके एक प्रपत्र के साथ) गवर्नर 
जनरल द्वारा सार्थक होने पर, संसद के प्रत्येक सदनों में भाषण वा संदेश द्वारा या 
उद्धोषणा द्वारा अधिनियम की सार्थकता उस दिल से या उसके बाद समाप्त कर दंगी। 

५७--महारानी की इच्छा पर सार्थक होने वाला कोई विधेयक तब तक प्रभाव- 
कर न होगा जब तक, जिस दिन महारानी की सम्मति के लिए गवनर जनरल के यहाँ: 
उपस्थित किया गया था उससे दो वर्षों के भीतर, गवनंर जनरल संसद के प्रत्येक सदनों 
को भाषण या सन्देश द्वारा या उदघोषणा द्वारा यह प्रकट न कर दें कि इस पर कोंसिल 
में महारानी की सम्मति प्राप्त हो चुकी है । 

इस प्रकार के प्रत्येक भाषण, उन्देश या उदघोषणा की प्रविष्षिट प्रत्येक 
सदन की पत्रिका में की जायगी, तथा उसकी एक ठीक से साक्ष्यंकित अनुलिपि कनाडा 
के रिकार्डों में रखने के लिए सम्बद्ध अधिकारी को प्रदान की जायगी । 

४ प्रादेशिक संगठन 
कार्यकारों अधिकार 

भ्द--कताडा की महती मुहर के अन्तर्गत कौंसिल में गवर्तर जनरल द्वारा 

प्रत्येक प्रदेश के लिए एक अधिकारी नियुक्त होगा, जो लेप्टिनेएट गवर्नर कहा जायगा । 


६ 5३: ॥ 


५६-- एक लेफ्टिनेन्ट गवर्नर अपना पद गवर्तर जनरल की इच्छा तक सम्हालेगा 
परन्तु कताडा की संसद के प्रथम अधिवेशन के प्रारम्भ दोने के उपरान्त नियुक्त लेफ्द- 
नेम्ट गवर्नर अपनी नियुक्ति से पाँच वर्षों के भीतर, निर्धारित कारण के अतिरिक्त नहीं 
हटाया जा सकेगा, जो कारण उसके हटाये जाने के आदेश के बाद एक महीने के भीतर 
उसके पास लिखित रूप में भेजा जाएगा, तथा उसके बाद यदि संसद की बैठक उस समय 
हो तो एक सप्ताह के भीतर सन्देश द्वारा सीनेट और हाउस आफ कामन्स के पास भेजा 
जाएगा, और यदि बैठक उस समय नहीं होदी हो तो आगे आने वाले संसद के अधिवेशन 
के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के भीतर भेजा जाएगा। 

६ ०--लेफ्टिनेन्ट गवर्नरों के वेतत कनाडा की ससद द्वारा निश्चित व प्रदान 
किए जायेंगे । (२५) 

६१- प्रत्येक लेफ्टिनेस्ट गवर्नर, अपने पद के कर्तव्यों के अभिग्रहरा के पूर्व 
गवर्नर जनरल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष पद और निष्ठा को शपथ लेगा 
जैसा कि गवर्नर जनरल द्वारा लिया गया था । 

६३२--लेफिटिनेन्ट गवर्नर को निर्दिष्ट होने वाले इस अधिनियम के उपबन्ध फिल- 
हाल प्रत्येक प्रदेश के लेपिटनेन्ट गवर्नर या अन्य मुख्य कार्यकारी अधिकार या प्रशासक जो 
फिलहाल प्रदेश की सरकार को चला रहे हों, चाहे जिस किसी उपाधि से वे अभिहित 
हों, पर विस्तृत व श्रयुक्त होंगे । 

६३---ओन्‍्टारियो और क्यूबेक की कार्यकारी कौंसिल ऐसे व्यक्तियों से बनेगी 
जिन्हें लेफ्टितेस्ट गधर्तर समय-समय पर ठीक समभता है, और पहली बार निम्नलिखित 
अधिकारी होगे--महान्यायवादी, प्रदेश के सचिव एवं रजिस्ट्रार, प्रदेश के कोषाध्यक्ष, 
क्राउन लैश्डस के आयुक्त, वधा कृषि एवं जनकार्य के आयुक्त, साथ ही क्यूबेक में विधायी 
समिति के अध्यक्ष तथा मद्दान्यायाभिकर्ता । (२६) 

६४-- इस अधिनियम के अधिकार के अधीन परिवर्तत तक नोवास्कोतविया और 
न्यूब्रन्सविक के प्रत्येक प्रदेश में क र्यकारी अधिकार का गठन संघ में, इस अधितियम 
के उपबन्धों के अस्तर्गत, वैसे ही अविच्छिन्न रहेगा जैसे कि इस समय वर्तमान है । 
(२६-अ) 

६५-- प्रो ब्रिटेंन की संसद के, अथवा ग्रंठ ब्रिटेन और आयरलैरड की संयुक्त 
राष्ट्र की संसद के, अथवा उच्च कनाडा, निम्त कनाडा या कनाडा की विधानसभा के 
किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत, सभी अधिकार, प्राधिकार, एवं कृत्य, जो उन प्रदेशों 
के निमित्त गवर्म्रों अथवा लेफ्टितेन्ट गवर्नरों में, उनकी अपनी कार्यकारी कौंसिल की 
सलाह या सलाह तथा सहमति से अथवा उन कौंसिलों के योग से, अथवा उत्तकी किसी भी 
संख्या के सदस्यों की सलाह से. अथवा उन गवन रों या लेपिटिनेन्ट गवन रों में व्यक्तिगत 
रूप से थे, या पहले से हैं, या संघ में निहित या प्रयोग में लाए जाने वाले है वे, जहाँ 


( एंड ) 


तक क्रमश: ओन्‍्टारियो और क्यूबेक की सरकार में सम्बन्धित संघ की ओर से प्रयोग 
में लाए जाने के योग्य हैं, ओन्‍्टारियों और क्यूवेक के लेफ्टिनेन्ट गवन र में क्रमशः 
उतकी कार्यकारी कौंसिलों अथवा उनके किन्‍्हीं सदस्यों की सलाह से, अथवा सलाह और 
सहमति से अथवा उनके योगदान से, अथवा लेफ्टिनेन्ट गवन र द्वारा स्वयं, जैसी कि 
स्थिति हो,निहित होगे या प्रयोग में लाए जायेंगे, ऐसा होते हुए भी ग्रेट ब्रिटेन 
की संसद, या ब्रिटेत और आयरलेंड की संयुक्त राष्ट्र की संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत 
अस्तित्व के बारे में छोड़कर) ओन्‍टारियो तथा क्यूबेक की विधान-सभाओं द्वारा उन्मूलन 
या परिवतंन के विषय होंगे । (२७) 

६६--कौंसिल में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को निर्देश करने वाले इस अधिनियम के 
उपबन्ध उस प्रदेश का कार्यकारी कौंसिल की सलाह से कार्य करने वाले लेपिटनेन्ट 
गवर्नर को निदिष्ट होने वाले समझे जाएँगे । 

६७--कौंसिल में गवन र॒ जनरल समय-समय पर लेपिटिनेन्ट गवन र की अनु- 
पस्थिति, बीमारी या अन्य असमर्थता में उसके पद और कार्यों के निर्वाह के लिए एक 
प्रशासक को नियुक्त करेगा । 

६८---जब तक किसी प्रदेश की कार्यकारी सरकार उस प्रदेश के लिए अन्यथा 
निदेश न दे, प्रदेशों की सरकार के केन्द्र निम्न प्रकार से होंगे, यथा ओचन्‍दारियो का 
टोररटो नगर, क्यूवेक नगर, नोवास्कोतिया का हेलीफाक्स, तथा न्यूब्रन्सविक का फ्र डे- 
रिक्टन नगर । 

विधायो अधिकार 


१-ओन्‍्दारियों 


६६--ओन्‍टारियो के लिए लेफ्टिनेन्ट गवन र तथा एक सदन से बना एक 
विधान मंडल होगा जिसे ओन्‍टारियो कौ विधान-सभा कहा जायगा । 

७०---ओच्टारियो की विधान-सभा बयासी सदस्यों की होगी जो इस अधिनियम 
की पहली तालिका में आंकित बयासी निर्वाचनीय जिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 


निर्वाचित होंगे । (२८) 
२-क्यूबेक 


७१--क्यूबेक के लिए लेफ्टिनेन्ट गवन र तथा दो सदनों का एक विधान मंडल 
होगा, जिन्हें क्यूबेक की विधान-सभा कहा जायगा । 

७२--क्यूबेक की विधान-परिषद्‌ चोबीस सदस्यों की होगी, जो महारानी के 
नाम पर, क्यूबेक की महती मुहर के अन्तगगत साधन द्वारा लेफ्टिनेन्ट गवन र द्वारा 
नियुक्त होंगे, जो नियम में निर्दिष्ट तिम्न कनाडा के प्रत्येक चौबीस निर्वाचनीय जिलों 
का प्रतिनिधित्व करेंगे और जब तक इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत क्यूवेक का 


( ६१ ) 


विधान-मंडल अन्यथा प्रबन्ध त करे, प्रत्येक अपने जीवन की जवधि नक्त पद पर बने 
रहेंगे । (२६९ ) 
३--क्यूबेक के विधायी पाषद की योग्यताएँ वही होंगी जो ज्यूबे 

पतीनेटरों की हैं 

७४--क्यूबेक के विधायी पाष॑ंद का स्थान उन स्थितियों में रिक्त हो जायगा 
जिनमें सीनेटर का स्थान रिक्त हो जाता है । 

७४---जब क्यूबेक की विधान-परिषद्‌ में त्याग-पत्र, मृत्यु या अन्य रीतियों से 
स्थान रिक्त होता है तब लेप्टिनेन्ट गवन र महाराती के ताम पर, क्यूबेक की महती 
मुहर के अन्तर्गत साधन द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक ठीक और योग्य व्यक्ति 
की नियुक्ति करेगा । 


७६--यदि क्यूबेक के एक विधायी पाषंद को योग्यता या क्यबेक की 
विधान परिषद्‌ में रिक्तता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो वहु विधान परिषद में सना 
व निश्चित किया जायेगा। 

७७--क्यूबेक की महती महर के अन्तर्गत साधन द्वारा लेप्टिनेन्ट गवर्तर 
समय-समय पर क्यूबेक को विधान-परिषद्‌ के एक सदस्य को उसका अध्यक्ष 
नियुक्त कर सकता हैं, उसे हटा सकता है तथा उसके स्थान पर दूसरे को नियुक्त कर 
सकता है । (३१) 

७८--ज तब तक क्यूबेक का विधानमणश्डल अन्यथा प्रबन्ध न करे, अयने अधिकारों 
का प्रयोग करने के लिए सभा होने के लिए, अध्यक्ष को मिलाकर विधान परिषद के 
कम से कम दस सदस्यों की उपस्थित आवश्यक होगी । 

७६--क्यूबेक की विधान परिषद्‌ में उत्पत्ति होने वाले प्रश्न वहुमत द्वारा हल 
किए जायेंगे, तथा अध्यक्ष सभी स्थितियों में एक मत का हकदार होगा, तथा जब मत 
बराबर होंगे तब निर्णय नकारात्मक समझा जायेगा । 

८०--क्यूबेक की विधान-सभा पेंसठ सदस्यों की होगी, जो इस अधिनियम में 
निदिष्ट निस्त कनाडा के पेंसठ निर्वाचनीय जिलों अथवा मंडलों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए चुने जाएँगें, जो क्यूबेक के विधानमंडल द्वारा परिवर्तत के विषय होंगे 
बशते कि इस अधिनियम के द्वितीय तालिका में अंकित किन्हीं निर्वाचनोय 
मंडलों या जिलों की स्रीमा परिवर्तत के लिए क्यूबेक के लेपिटनेल्ट गवर्नर के समक्ष 
प्रस्तुत कोई विधेयक वैध न होगा, जब तक कि ऐसे विधेयक का दूसरा और 
तीसरा पठन विधान-सभा में उन सभी निर्वाचतीय मंडलों या जिलों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले सदस्यों के बहुमत की सहमति से पारित नहीं हो जाता, तथा ऐसे विधेयक 
पर अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक विधान-सभा द्वारा ता्टरटल्ट गवनर का 
यह विज्ञति उपस्थित न की जाय कि यह अमक प्रकार से पारित हुआ है। (३२) 


९ ३ .॥) 


३--ओन्‍्टारियो तथा क्यूबेक 


८घ१--निरसित । (३३) 
८२--ओस्‍्टारियो और क्यूबेक का लेफ्टिनेन्ट गवर्तर समय-समय पर, महारात्रो 
के नाम पर, प्रदेश को महती मृहर के अन्तर्गत साधन द्वारा, प्रदेश की विधान-सभा का 
आह्वान करेगा व साथ में बुलाएगा ; 
४३--जब तक ओचन्‍्टारियों या क्यूबेक का विधान मंडल अन्यथा प्रबन्ध 
न करे, लेफ्टिनेन्ट गवर्मर द्वारा नामांकित एक व्यक्ति जो ओस्टारियों या व्यूवेक 
में किसी स्थायी या अस्थायी पद आयोग या सेवा को ग्रहण या स्वीकार किए हो 
जिसका प्रदेश से किसी एक वाषिक वेतन, या किसी शुल्क, भत्ता, उपलब्धि या किसी 
प्रकार के लाभ या रकम से सम्बन्ध हो, अपने प्रदेश की विधान-सभा का सदस्य 
होने के योग्य न होगा, न॒तो वह इस प्रकार बैठ सकेगा, न मत दे सकेगा परन्तु यह 
प्रतिभाग किसी भी ऐसे व्यक्ति को अयोग्य नहीं बना सकता है जो अपने प्रदेश की 
कार्यकारी कौंसिल का सदस्य हो या निम्नलिखित पदों में से क्रिसी एक पर हो, जेसे 
महान्यायवादी पद, प्रदेश या सचिव या रजिस्ट्रार, प्रदेश का कोषाध्यक्ष, क्राउनलेन्ड्स 
का आयुक्त, तथा क्यूबेक में महान्याधिकर्त्ता या जिस सदत के लिए वह निर्वाचित 
हुआ है उसमें बैठने या मत देने के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है; बशत वह 
अपने पद पर रहते हुए निर्वाचित हो । (३४) 
८४--जब तक ओचन्‍्टारियों और क्यूबेक के विधानमंडल क्रमशः लागू हैं, 
ओस्‍्टारियों और क्यूवेक की अपनी विधान-सभाओं में सेवा करने वाले सदस्यों के 
निर्वाचन पर क्रमशः लागू होंगे, नामतः कत्ताडा की सभा में सदस्यों की हैसियत से 
निर्वाचित होने, बैठने या मत देने के लिए व्यक्तियों की योग्यताए तथा अयोग्यताएं, 
मतदाताओं की योग्यताएँ तथा अयोग्यताएँ, मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ, 
निर्वाचन अधिकारी, उसके अधिकार व कर्त्तव्य, निर्वाचनों की कार्यवाहियाँ, वे अवधियाँ, 
जिनमें ऐसे तिर्वाचत अविच्चछिन्त रहते हैं विवादग्रस्त निर्वाचनों एवं उसकी कार्यवाही 
की घटनाओं पर विचार, सदस्यों का पद रिक्त होना, तथा भंग के अतिरिक्त रिक्तपद 
की स्थिति में नए प्रदेश जारी करना तथा कार्य में लाना । 
वसते कि, जब तक ओचन्‍्टारियों का विधानमंडंल अन्यथा प्रबन्ध ने करे, 
ओन्‍टारियो की विधान-सभा में अलोगा जले के लिए सदस्य के किसी भी निर्वाचन में 
मत देने के लिए दाताड़ा प्रदेश के नियम द्वारा योग्य व्यक्तियों के अलावा, प्रत्येक 
जिडिश पुरुष प्रजा, जो इक्कीस वर्ष या उससे ऊपर का हो, इहस्थ होते हुए एक 
मत का अधिकारी होगा + (३५) 
ऊन गाओनन्‍्टा रखी को प्रत्येक विधान-सभा तथा व्यूवेक की प्रत्येक विधानसभा 
उन्हीं को चुनने के लिए प्रदेशों के निर्वाचतल की तिथि से चार वर्षों तक अविच्चित्त 


( ६७ ) 


रहेगी (परन्तु या तो ओन्‍टारियों को विधान सभा या क्यूबेक की विधान सभा 
उस प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवनर द्वारा पहले ही भंग कर देने का विषय होगी) इसके 
बाद नहीं । (३६) 

८६--ओचन्‍्टारियो और क्यूबेक के विधानमंडल का प्रत्येक वर्ष में कम से 
कम एक अधिवेशन होगा, ताकि प्रत्येक प्रदेश में विधानसंडल के एक अधिवेशन की 
अन्तिम बैठक और आने वाले अधिवेशन की पहली बेठक में बारह महीने व्यवधान न कर 
डाल । 

८७--कनाडा[ के हाउस आफ कामन्‍्स के बारे में इस अधिनियम के तिम्न- 
लिखित उपबन्ध ओस्टरियो और क्यूबेक की विधान-सभाओं पर विस्तीर्ण व प्रयुक्त 
होंगे, मानो ये उपबन्ध इस प्रकार की प्रत्येक विधान-सभा के लिए पुत्र: अविनियमित व 
प्रयुकतत किए गए हों, तात्पय यह है कि अध्यक्ष के वास्तविक तथा रिक्‍्तताओं के चुनाव 
सम्बन्धी, अध्यक्ष के कत्तेव्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति, कोरम तथा मत देने का तरीका 
सम्बन्धी उपबन्ध । 

४--नोवास्कोतिया तथा न्यूत्रन्सबिक्‌ । 


८८घ--इस अधिनियम के उपबन्धों के विषय, नोवास्कोतिया तथा न्यू ब्रन्सविक 
के प्रत्येक प्रदेशों के लिए विधानमंडल का गठन जैसे यह स्ड में है वैसे ही अविच्छिन्न 
रहेगा जब॒ तक कि इस अधितियम के प्राधिकार के अन्तर्गत परिवर्तित न किया 
जाय । (३७) 
चार प्रदेश 
८९--निरासित 
३०--कत्ताडा की संसद के लिए इस अधिनियम के तनिस्तलिखित उपबन्ध 
अनेक प्रदेशों के विधान मंडलों पर विस्ती्ण व प्रयुक्त होंगे मानों वे उपबन्ध 
उम्र प्रदेशों और उनके विधान-मंडलों के लिए पुनः अधिलियमित ओर प्रयुक्त 
किए गए हो नामतः कर विधेयकों के औचित्य सम्बन्धी मुद्रा मत का अनुमोदन 
विधेयकों की स्वीकृति अधिनियमों की अस्वीकति तथा सुरक्षित विधेयकों पर मत 
से हस्ताक्षर-अन्तर केवल यह होगा कि गवनर-जनरल के स्थान पर भ्रद्ेंश का 
लेफ्टिनेस्ट गवर्नर, महारानी और राज्य के एक सचिव के स्थाव पर गवन् र 
जनरल, दो वर्षों के स्थाव पर एक वर्ष, "था कनाडा के स्थान पर प्रदेश का हा 
जायगा । 
ए विधायी अधिकारों का वितरण 
संसद के अधिकार 
९ १---सीनेट हाउस आफ कामन्स की सलाह और सम्मति से महारानी के 
लिए वैध होगा कि प्रदेशों के विधान-मंडलों को इस अधिनियम द्वारा इसंतया 


( ६८ ) 


सौंपे गए विषयों के वर्गों में न आने वाले मसलों के सम्बन्ध में, शान्ति, व्यवस्था तथा 
'कृताडा की अच्छी सरकार के लिए कानूच बंतावें, और अधिक निश्चय के लिए, परन्तु 
ऐसा नहीं की इस अधिनियम के पूर्ववर्ती शब्दों की सामानन्‍्यता ही -अवरुढध हो जाय, 
यह घोषित किया जा रही है कि (इस. अधिनियम के अतिरिक्त) कनाडा! की संसद के 
'झच्पूर् विधायी प्राधिकार उत सभी मामलों पर विस्तीर्ण होते हैं जो अब आगे प्रगणित 
'विफ्यों के वर्गों में आते हैं, अर्थात्‌ 


१--प्रदेशों के विधान मंडलों को पूर्शावया सौंपे गए अधिनियम द्वारा विषयों 
के वर्गों में जाने वाले मामलों के सम्बन्ध को छोड़कर, कताडा के संविधान का समय- 
समय पर संशोधत, या एक. प्रदेश की सरकार या विधान-मंडल में इस या अन्य किसी 
संवैधानिक अधिनियम द्वारा प्रदत्त या सुरक्षित अधिकार या सुविधाओं के बारे में, या 
विद्यालयों के सम्बन्ध में लोगों के किसी वर्ग के लिए, या अंग्रेजी या फ्रांसीसी भाषा के 
प्रयोग के बारे में, या ऐसी आवश्यकताओं के बारे में कि कनाडा की संसद का एक 
अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार अवश्य होगा, तथा यह कि सदल के चुनाव के 
लिए प्रवतित प्रदेश की तिथि से पाँच वर्षों से अधिक कोई हाउस आफ कामन्स 
“झविच्छिल्त तहीं होगा । बशततें कि कताडा की संसद हारा एक हाउस आफ कामन्य 
वास्तविक था संभावित बुद्ध, चढ़ाई, या विद्रोह के समय कायम रह सकता है यदि 
शैंसा अविच्छिल्तता का ऐसे सदन के एक तिहाई अधिक संदस्य विरोध व 
करे । (३८६) 

१-अ-सामाजिक ऋण तथा सम्पत्ति | (४०) 

२--व्यापार और वाणिज्य का संचालन । 

३--अ--बेकारी का बीमा । (४१) 

४--कर के किसी तरीके या रूप से रुपया प्राप्त करता । 

५--सामाजिक साख प्र रुपया उधार लेता । 

६---डाक सेवा ) 

७--जनगणना तथा सांख्यिकी । 

८--मिलिशिया, सैनिक व जन सैनिक सेनाएँ तथा प्रतिरक्षा । 

&---कनाडा की सरकार के सिविल तथा अन्य अफसप्तरों का वेतन वर्स 
निश्चित करना व भुगताता । 

१०--आकाश द्वीप, वोये (8४०७) प्रकाश श॒ह, तथा सेबेल ढीप । 

११--नौं परिवहत तथा जहाज चलाना । 

१२--संघरोध तथा जहाब अस्पतालों की स्थापना व देखभाल । 

१३---समद्रतट तथा अन्तरदंशीय मत्स्य व्यापार । 


क्र 


१४--एक प्रदेश से किसी ब्रिटिश या विदेशी देश या दो प्रदेशों के बीच 
तो घाट । ह 

१५--नोट व मुद्राएं 

१६--बैड्धिग, वेंकों को मिला लेना, कागज के रुपए जारी करना । 

१७--बचत बेड । 

१८--तौल व माप । 

१९-- विनिमय तथा बचत पत्रों के विधेयक । 

२०--व्याज । 

२१---कानून टेंडर । 

२२--दिवालियापन तथा शोधाक्षमता । 

२३--खोज व अविष्कार । 

२४--कापी राइट । 

२५--भारतीय तथा भारतीयों के लिए सुरक्षित भूमि । 

२६-- नागरिक बनाता तथा अन्य-देशीय । 

२७--विवाह व तलाक । 

२८--आप राधिक नियम, दण्ड-क्षेत्राधिकार के स्यायालयों के संविधान के 
अतिरिक्त, परन्तु आपराधिक मामलों में प्रक्रिया को मिलकार। 

२६---सुधार घरों की स्थापना, देखभाल व प्रबन्ध 

३०--विषयों के ऐसे वर्ग जैसे कि प्रदेशों के विधान-मर॒डलों को पूर्णतया 
सौँंपे गए इस अधिनियम द्वारा विषयों के वर्गों के परिगरझन में स्पष्टतया 
वर्जित हैं । 

और इस प्रविभाग में परिगरणणित विषयों के किन्‍्ही वर्गों में आने वाले कोई 
मामले प्रदेश के विधानमंडलों की पुर्णातया सौंपे गए अधिनियम द्वारा विषयों के परि- 
गणित में समाविष्ट स्थानीय या व्यवितिगत हैप से मामलों की श्रेणी में आय नहीं 
समझे जायेंगे । (४२) 

१--ब्रिठिश नार्थ अमेरिका अधिनियम, १८७१, रे४-२* विक्ट०, सी० रे८ 
(यू के० ) । 

२--कनाडा की संसद समय-समय पर, किन्‍्ही राज्यक्षेत्रों जो फिलहाल कनाडा 
डोमिनियन में हैं तथा उसके किसी प्रदेश में शामिल नहीं हैं, में नए प्रदेशों की स्थापना 
कर सकती है, वा ऐसी स्थापता के समय पर, ऐसे प्रदेश के संविधान तथा 
प्रशासन तथा ऐसे प्रदेश के लिए शान्ति, सुब्यवस्था तथा अच्छी सरकार के लिए 
कानून पारित करने पैथा उपरोक्त संसद में इसके प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था 


करेगी । 


आटा / 


हि 


३--कथित डोमिनियन के किसी प्रदेश के विधानमंडल की सहमति से, कनाडा 
, की संसद समय-समय पर ऐसे निबन्धों और शर्तों पर जो कथित विधानसंडल द्वारा 
. मंजूर हों ऐसे प्रदेश की सीमाओं में वृद्धि, छास या अन्य परिवर्तंत कर सकती है, 
और ऐसे ही सहमति से, उससे प्रभावित किसी प्रदेश से सम्बन्धित राज्यक्षेत्र को 
ऐसी किसी वृद्धि, छास, या परिवर्तन के प्रभावकर व कारगर होने के लिए व्यवस्था 
कर सकती है । 


४--कनाडा की संसद समय-समय पर फिलहाल किसी प्रदेश में असस्मिलित 


किसी राज्यक्षेत्र के प्रशासन, शान्ति, सुव्यवस्था तथा अच्छी सरकार का प्रबन्ध कर 
सकती है । 


श्र _ कथित कनाडा की ससद द्वारा पारित तथा कमशः अधिकृत निम्न 
लिखित अधिनियम--कनाडा मिलने पर रूपटंसलेंड तथा उत्तर पश्चिमी राज्य 
क्षेत्र की अस्थायी सरकार के लिए एक अधिनियम” तथा बत्तीस और तंंतीव 
विक्टोरिया अधिनियम अध्याय तीन को संशोधित तथा अविछिन्न करने तथा 
“भनीततेवा प्रदेश” की सरकार के लिए प्रबन्ध तथा व्यवस्था के लिए एक अधि- 
नियम, सहारानी के नाम पर, कनाडा की कथित डोमिनियन के गवनर जनरल 


को क्रमश: सहमति प्राप्ति के दित से सभी कार्यों के लिए वैध व प्रभावकर होंगे तथा 
समझे जावंगे । 
६--इस अधिनियम के तीसरे प्रविभाग के प्रबन्ध के अतिरिक्त, कनाडा को 


कब. 


संसद के लिए यह उपयुक्त न होगा कि वह कथित संसद के पूर्व उद्धत इस अधिनियम 


. के उपबन्धों को । 


७--प्र।देशिक विधान मंडलों के एकान्तिक अधिकार प्रत्येक प्रदेश में विधात- 
संडल अब इसके बाद परिगणित विषयों की श्रणी में आने वाले मामलों के सम्बन्ध 
में एकान्ति रूप से कानृत बना सकता है, तात्पर्य यह है । 

१- इस अधिनियम के अतिरिक्त, लेपिटनेन्ट गवन र के पद के बारे में छोड़कर 
. समय-समय पर प्रदेश के संविधान का संशोधन । 

२--प्रादेशिक कार्यों के लिए आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में प्रत्यक्ष कर | 

३--अ्रदेश की पुरी साख पर रुपया उधार लेना । 

४--प्रादेशिक कार्यालयों को स्थापना तथा अवधि एवं प्रादेशिक अधिका- 
रियों को नियुक्ति एवं भुगतान । 

५--प्रदेश के अधिकार में सामाजिक भूमि तथा काष्ठ एवं उसकी लकड़ी का 
प्रबन्ध एवं विक्रय । 


६- प्रदेश में तथा उसके लिए सागारिक एवं सुधार कारीगरों की स्थापना, 
देखभाल तथा प्रेबन्ध 


्‌ँ 


अल 4) 


७-झसमुद्री चिकित्सालयों को छोड़कर, प्रदेश में तथा उसके लिए चिक्कि- 
त्सालयों शारदास्थानों पूर्ति तथा दान पर निर्भर रहने वाली उंस्थाओं की स्थायना, 
देखभाल तथा प्रबन्ध । 

८--प्रदेश में नगरपालिका की बंस्थाएं । 

६- प्रादेशिक, स्थानीय तथा नगरपालिका के कार्यों के लिए आय बढ़ाने के 
लिए दूकात, सैलून सामाजिक ग्रह, नीलामी, तथा अन्य लाइसेन्स । 

१०--निम्नलिखित श्रशियों के अतिरिक्त सामाजिक कार्य तथा प्रति- 
श्र तियाँ :-- 

(अ) वाक्य या अन्य जहाजों रेलों, नहरों, तारों के मार्ग, तथा अन्य कार्य व 
प्रतिश्न॒ तियाँ जो प्रदेश को किसी दूसरे या किन्‍्ही दूसरे प्रदेशों से मिलाती हो, या 
प्रदेश की सीमा के बाहर आती हो । 

(व) प्रदेश तथा किसी विशिष्ट या विदेशी राष्ट्र के बीच भाप के जहाजों 
के मार्ग । 

(स) ऐसे कार्य जो, यद्यपि पूर्णवया प्रदेश में स्थिति हों, परन्तु कनाडा की 
संसद द्वारा कार्यान्वित होने के पूर्व या पश्चात्‌ कनाडा के सामान्य हित या दो से 
अधिक प्रदेशों के हित के लिए हों । 

११--प्रादेशिक उद्देश्यों के लिए कस्पतियों का विलय । 

१२--प्रदेश में विवाह का सम्पादन । 

१३--प्रदेश में सम्पत्ति एवं नागरिक अधिकार । 

१४--प्रदेश में न्याय का प्रशासन नागरिक और दन्डक्षेत्राधिकार के प्रादेशिक 
न्यायालयों का विधान, देखभाल तथा प्रबन्ध को लेकर, तथा उन न्यायालयों में 
तागरिक मामलों की प्रक्रिया को लेकर | 

१५--इस अधिनियम में परिग्णित विषयों की किसी श्रणी में आने वाले 
किसी मामले के सम्बन्ध में बनाए गए प्रदेश के किसी कानून को लागू करने के लिए 
जुर्माना, दणड़ अथवा जेल द्वारा सजा देना । 

१६--प्रदेश में मात्र स्थानीय या व्यक्तिगत स्वभाव के सामान्यतः: सभी 
मामले । 


शिक्षा । 
१३--प्रत्येक प्रदेश में उसके लिए विधान मण्डल निम्नलिखित तथा अनुरूप 
एकांतिक रूप से शिक्षा के सम्बन्ध में कानृत बना सकता हैं । 
(१) इस प्रकार के कानून में कई सी चीज ऐसी न होगी जो सम्प्रदायिक 
विद्यालयों के किसी अधिकार या विशेषाधिकार को पूर्वाग्रह से प्रभावित करे । जो संघ 
के प्रदेश में कानूत द्वारा किसी वर्ग के लोगों को प्राप्त हो । 


५ ०४१ १ 


ता 


(२) उच्च कवाडा में महाराती की रोमन कैथोलिक प्रजा के श्रत्येक विद्यालयों 
तका विद्यालय न्‍्यासधारियों पर कानून द्वारा लागू वह जारी संघ के सभा अधिकार 
विशेषाधिकार तथा कर्तंव्य क्युबेक में महारनी को प्रोटेस्टेएट तथा रोमन कैथोलिक प्रजा 

. के अउम्मत बिद्यालयों पर लागू व विस्तीर्ण होंगे । 

(३) जहाँ किसी प्रदेश में पृथक या असस्मत विद्यालयों की प्रणाली संघ में 
कानून द्वारा चतती है या प्रदेश के विधान मण्डल द्वारा उसके बाद स्थापित होती 
है, शिक्षा के बारे में महारानी की प्रजा के अल्पसंख्यक प्रोटेस्ण्टेन्ड या रोमन कैथोलिक 
के किसी अधिकार या किसी विशेषाधिकार को प्रभावित करने वाले किसी प्रादेशिक 
अधिकारी के निर्णय या किसी अधिनियम की अपील कौसिल में गवर्नर जनरल के पास 
होगी । 

(४) ऐसी स्थिति में जहाँ ऐसे किसी प्रादेशिक कानुन का कौसिल में गवनर 
जनरल की समझ में समय-समय पर इस प्रविभाग के उपबन्धों का आवश्यक पालन 
नहीं हुआ हो, या ऐसी स्थिति में जहाँ कौसिल में गवनंर जनरल के इस प्रविभाग में 
अन्तर्गत अपील पर निरणंय का प्रादेशिक अधिकार द्वारा उस हैसियत में उचित पालन 
न हुआ हो तो तथा ऐसी प्रत्येक स्थिति में, और जहाँ तक प्रत्येक स्थिति में परि- 
स्थितियाँ वाध्य करें, कनाडा की संसद प्रविभाग के उपबन्ध” के या इस प्रविभाग के 
अन्तर्गत कौंसिक में गवनर जनरल के किसी निर्णाय क्रे वाजिव पालन के लिए उपचार्य॑ 
कानून बता सकती है। (४३) 


परिशिष्ट 
परिशिष्ट २ 
कुछ अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्न 
(क) 
प्रान्तीय शासन 
कनाडा की प्रान्तोय शासन-पद्धति पर संक्ष प्‌ में विचार कीजिए । 
कनाडा प्रान्तों का एक संघ या यूनियन (ए9४०४) है। प्रान्तों के यूनियन के 
रूप में जहाँ एक ओर यूतियन की शासन-पद्धति है, वहाँ दूसरी ओर प्रान्तों की अपनी 
अनग शासन-पद्धति है। प्रशा्नत की दृष्टि से समस्त कताडा स्थारह भागों में विभाजित 
है जिसमें से नो प्रान्तों की अपनी ग्रास्तीय व्यवस्था है तथा शेष दो प्रान्त केन्द्र द्वारा 
प्रशासित होते हैं ! जहाँ तक कि प्रान्तीय शासन की विशेषताओं का भ्रश्न है जैसा कि 


( ७हे ) 


प्रो० डासन ने कहा हैं कि संघीय शासन की भाँति कनाडा के प्रान्तों का शासन नी 
आऑरल विधि ओर व्यवहार पर आधारित है । 

+]'ट 0पाध८दएतए. लिक्वाप्ा'8 छा प्ह एवाबत:80 ए7ि7097702५ 75 +॥6 
०0 ४79 ॥.6ए 00 6५5 एंड पड स्विटाको ए0-७/फ्धारटया 45552 हला 478- 
लए ऋ्रादेसीरटद 09 स्रि85॥ ।8७ 870 ए72०८:८८.” दूसरे शब्दों में संघ को भांति 
प्रान्तों में भी कार्यपालिका है, प्रान्तीय व्यवस्थापिका है और प्रान्तीय न्यायपालिका है । 
प्रान्तों की शासन-पद्धति के दो प्रधान आधार हैं : (क) ब्रिटिश ड्यू टी अमेरिका अधि- 
नियम और (ख) प्रान्दीय इसके अनिरिक्त प्रान्तीय शासन के रूप को निश्चित करने में 
प्रम्प्राओं, न्यायिक निराय, सपरिषद्‌ आदेश, व्यवस्थापिकीय नियमों इत्यादि का सी 
योग रहा है। प्रान्तीय सरकार को अपने संविधान में संशोधन का अधिकार 
मिला हुआ है किन्तु वह व तो प्रान्तीय उपराज्य पाल (लेफ्टितेब्ट गवर्नर) के पद और 
शक्तियों में कोई संशोधत कर सकती है और न हो प्रान्तीय, संघोष ओर केन्द्रीय सूची के 
सम्बन्ध में ही कोई परिवर्तत कर सकती है । 


प्रान्तों की पालिका- 

प्रान्तीय शासन की उपर्यक्त पृष्ठ भूमि के उपरान्त कनाडा की शासन- 
पद्धति के प्रान्तीय पक्ष पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। प्रशासन की 
दृष्टि से कनाडा के शासन-संस्थानों को तिम्तलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा 
सकता है । 

कार्य पालिकीय संस्थान 
विधायी संस्थान 
न्‍्याय पालिकोय संस्थाव 

जहाँ तक कि कार्यपालिकीय संस्थानों का प्रश्न है; इस दृष्टि से हम प्रान्तीय 
कार्य पालिका को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं: (क) लेफ्टिनेल्ट गवत्त र या उप- 
राज्य पाल , 

(ख) प्रान्तीय मंत्रिमएडल या केबिनेट । 

(क) लेफ्टिनेल्ट गवर्नर--प्रान्तीय कार्यपालिका का श्रधान लेपिटनेन्ट गवन र 
होता है। लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की नियुक्ति सपरिषद्‌ गवत र जनरल करता है वह पाँच 
वर्षों के लिए अपने पद पर नियुक्त किया जाता है । संघीय अधिकारी होने के नाते उसे 
संघीय शासत से ही येतन मिलता है । गवन र जनरल द्वारा ही उसका वेतन निश्चित 
किया जाता है। लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की अनुपस्थिति, अस्वस्थ्य या अक्षमता इत्यादि की 
स्थिति में कार्य करने के लिए सपरिषद्‌ गवन र जनरल ऐसे अवसर पर स्थानापत्र प्रशासक 
नियुक्त करने के अधिकारी होता है । 


( ७४ ) 


लेफ्टिनेन्ट गवन र की स्थिति पर दृष्टि डालते से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
लेफ्टिनेन्ट गवन र दो रूपों में कार्य करता है : एक तो वह केन्द्रीय या संघीय शासन के 
प्रतिनिधि के रूप में काय करता है, दूसरे वह प्रान्तीय शासन के अध्यक्ष के रूप में अपने 
कत्त व्य का पालन करता है। इनमें से जहाँ तक पहले कत्त व्य का प्रश्त है लेफ्टिनेन्ट 
गवन र संघीय शासन द्वारा नियुक्त किया जाता है, संघीय कोषाकार से वेतन ग्रहण 
करता है, गवन र जनरल के प्रक्षाद पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है, ऐसी दशा 
में स्वाभाविक रूप से वह अपने कत्त व्यों के लिए गवन र जनरल के प्रति उत्तरदायी 
रहता है । 

जहाँ तक कि प्रान्तीय शासन के प्रधात के रूप में उसके कत्त व्य-पालन का 
प्रश्त है लेफ्टिनेल्ट गवन र प्रान्तोय शासन का वैधानिक प्रधान है । अतएवं सामान्यतया 
ऐसी स्थिति में लेफ्टिनेन्ट गवन र प्रान्तीय शासन में कोई सक्रिय भाग नहीं लेता । वास्त- 
विक कार्यपालिकीय शक्तियाँ तो प्रान्तीय मंत्रिमएडल के हाथों में केन्द्रित होती है। 
किन्तु इसका यह बर्थ नहीं कि प्रान्तीय गवन र केवल “रबर की मुद्रा ( पाए 
58777) होता है । कनाडा के संवैधानिक इतिहास में अनेक ऐसे स्थाल आए हैं जब कि 
लेपिटनेन्ट गवन र ते अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए उसने अनेक 
अवसरों पर मंत्रिमंडल द्वारा दी गई विधान-मंडल के भंग करने की मांग को अस्वीकार 
कर दिया है, मंत्रिमंडल की इच्छा के विरुद्ध उसे भंग किया है, रायल कमीशन की 
नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल को बाध्य किया है । जैसा कि आर० एम० डासन (₹. !४( 
728५80०9) ने कहा है 

लेपिटनेन्ट गवन रों ने प्राय: मंत्रिमंडलों के परामर्श की उपेक्षा कर अपने स्वतंत्र 
रूप से कार्य करने के अधिकार पर बल दिया है । अनेक ऐसे उदाहरण है जब कि लेफिद- 
नेन्ट गवन र ने मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर दिया मंत्रिमंडल के भंग करने की सलाह की 
उपेक्षा कर दी तथा अपने मंत्रिमंडल को एक शाही जाँच आयोग की नियुक्ति के लिए 
बाध्य किया । 

(ख) मंत्रि परिषद--संसदीय परम्परा के अनुसार प्रान्तों वास्तविक कार्यपालि- 
कीय शक्तियाँ मंत्रि-परिषद्‌ के हाथों में निहित होती हैं। जिस प्रकार संघीय शासन में 
मत्रि-परिषद्‌ वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग करती है उसी प्रकार प्रान्तीय 
शासन सें प्रान्तीय सन्त्रि-परिषद्‌ महत्वपूर्णा शक्तियों का प्रयोग करती है । मंत्रि-परिषद्‌ 
के समस्त सदस्य प्रान्तीय व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और अपने कार्यों के लिए वे 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भो होते हैं। मंत्रि-परिषद्‌ का गठन करते 
समय प्रधान मंत्री इस बात कर ध्यात रखता है कि वह प्रान्त के समस्त दोनों ओर हितों 
को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करे । इस परम्परा के कारण मंत्रि-परिषद्‌ सामान्‍्यतया 
विशाल होती है। मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य मंत्रिग॒णा एक या एक से अधिक विभागों के 


जा 


( ७५ ) 


अध्यक्ष होते हैं, कतिपय मंत्री बिना विभाग के भी होते हैं। १६०७ ई० में क्यूबेक के 
मंत्रिमंडल में छः बिना विभाग के मुख्य विज्ञागों में कृषि-विभाग, अटार्वी जनरल, शिहता 
विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जन सार्ग विभाग, श्रम-विभाग” भूमि और जगल विभाग, 
खान-विभाग, स्थानीय विषय (स्युनिस्पल अफेयर्स) विभाग लोक कल्याण विभाग, लोक- 
कार्य विभाग, प्रान्तीय कोषाध्यक्ष तथा प्राल्तीय संचिव मुख्य हैं । संसदीय परम्परा के 
अनुसार मंत्रि-मंडल के कार्यों में सहायता देने के लिए स्थानीय कर्मचारियों अधिकारियों 
या लोक सेवकों (४४४ 5८7 फ७7५७) का एक वर्ग होता है । 

मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है । वह प्रान्तीय विधान-मंडल में बहु- 
मत दल का नेता होता है। वही मंत्रिमंडल का प्रधान होता है । उसे यदि मंत्रिमंडल 
का आदि और अन्त कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका---कनाडा में क्यूबेक को छोड कर शेष अन्य प्रान्तों हूँ 
केवल एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। क्यूबेक के विधात मंडल में दो सदन हैं, एक 
प्ृदन उच्च सदन है जिसे लेजिस्लेटिव कोंसिल कहते हैँ और दूसरा सदन निम्न सदन है 
जो लेजिस्लेटिव असेम्बली (!,८88)&776 #58०००४७ ९) कहलाता है । सदन क्यूवेक के 
इस उच्च सदत लेजिस्लेटिव कांउसिल ([,6878४ 07४८ (0०05०!) के २४ सदस्य लेफ्टि- 
नेस्ट गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं | ये सदस्य अपने जीवन भर कौंसिल के सदस्य 
बने रहते हैं । 

लेजिस्लेटिव असम्बेली जनता द्वारा निर्वाचित होती है। विभिन्न प्रान्तों में लेजि- 
स्‍्लेटिव असेम्बली (विधान-सभा) की संख्या विभिन्न होती है । स्रामान्यतया असेम्बली 
३० से लेकर &० तक सदस्य होते हैं : असेम्बली का निर्वाचन प्रत्यक्ष मताधिकार के 
अनुसार होता है। कुछ प्रान्तों को छोड़ कर अन्य सभी प्रास्तों में मताधिकार के लिए 
निम्नलिखित योग्यताएँ निश्चित की गई हैं । 

(१) प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपना नाम नागरिकों की सूची में लिखा लिया है 
तथा निर्वाचन की तिथि से वर्ष पूर्व से उस क्षेत्र में रह रहा हो मददान का अधिकारी 
हो सकता है । 

(२) उसकी आयु २१ वर्ष हो । 

(३) उसमें निर्वाचत विषयक कोई अन्य अयोग्यता न हो । 

इस प्रसंग में यह स्मरण चाहिए कि अनेक प्रान्तों में मतदान की आयु और 
निवास सम्बन्धी अवधि का समय भिन्न है। उदाहरण के लिए क्यूबेक में निवास की 
अवधि दो वर्ष निश्चित की गई है। सस्केचवान तथा अलवर्टा में आयु की शर्ते १८ और 
१६ वर्ष निश्चित की गई है । इसी प्रकार पिस एडवर्ड द्वीप में असेम्बली के सदस्यों के 
निर्वाचन की पद्धति भिन्न है। पिंस एडवर्ड द्वीप में विधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित 
करने के लिए सम्पत्ति विषयक योग्यता को निश्चित किया गया है। इस दीप में 


( जेए ४ौ॥ 


हा 


अपैम्बली के निर्वाचन की विशेष पद्धति पर विचार करते प्रो० डासन ने लिखा है कि ! 
“विस एडवर्ड द्वीप में विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विचित्र ढंगों से होता है। 
विधान सभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के आधे सदस्यों को ऐसे मतदाता चुनते है जिनको 
मतदान करने का अधिकार सम्पत्ति के आधार पर प्राप्त हुआ है। इन विधान सभा के 
सदस्यों को कौंसिलरस कहा जाता है। शेष आधे सदस्यों का निर्वाचन सम्पत्ति के आधार 
पर बने मतदान तथा अन्य वयस्क मतदान द्वारा होता है। इस प्रकार से आए सदस्य 
असेम्बली के सदस्य कहलाते हैं परन्तु विधान सभा में जाकर कौंसिलर्स एवं अस्ेम्बली के 
सदस्यों में कोई अन्तर नहीं रहता ।”” 

१८६७ ई० के ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम की &२ वीं धारा में प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका के कार्यों का उल्लेख है | इन कार्यों को हम निम्नलिखित भागों में रख 
सकते हैं ! 

१-(क) प्रान्तीय संविधान में संशोधन । 

२---(ख) प्रान्तीय व्यय चलाने के लिए प्रत्यक्ष कर । 

३--(ग) प्रान्तीय साख पर ऋण । 

४--(घ) सार्वजनिक भूमि तथा बनों का प्रबन्ध । 

५--ड) चिकित्सालयों का प्रबन्ध । 

६--स्थानोय शासन-संस्थाओं की व्यवस्था । 

७--सार्वजनिक सेवाएं । 

८--जेलों का प्रबन्ध । 

६--प्रान्तीय उद्देश्यों की पूति के लिए । 

१०--कम्पतियाँ या नियम । 

११--प्रान्तीय दूकानों या होटलों के लाइसेंस की व्यवस्था । 

१२--दातव्य संस्थाओं की व्यवस्था । 

१३--प्रान्तीय सम्पत्ति तथा नागरिक अधिकारों की व्यवस्था । 

१४--न्याय-प्रशासन को व्यवस्था । 

१५--प्रान्तों में विवाह तथा तलाक इत्यादि की व्यवस्था ! 

उपरोक्त विषयों पर प्रान्तीय व्यवस्थापिकां को विधि निर्माण करने का 
अधिकार है किन्तु इस विषय में यह स्मरण रखना आवश्यक है प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
को विधायन सम्बन्धी इस शक्तियों पर कुछ अतिबन्ध भी है । उदाहरण के लिए प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका प्रान्तीय लेफ्टिनेन्ट गवनर को पद तथा प्रान्त तथा केन्द्र के मध्य शक्ति 
वितरण के विषय को परिवत्त न नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त प्रान्तीय व्यवस्था - 
पिका द्वारा पारित अधिनियम लेफ्टिनेन्ट गवनर द्वारा केन्द्रीय शासत्र के विचार के लिए 
रोके जा सकते हैं | 


( ७७ ) 


कताडा के दो प्रान्तों में जनमत संग्रह ([ १८६६४८१४एघ०३ ) ओर आरम्मया 
(एम्रंपं॥६२० ) का भी प्रचलन हैं । ये दो प्रान्त अलवर्दा ( >'००:६७ ) और ब्िटिश 
कोलम्बिया (808 (॥०ए0्णां०) हैं । 

प्रान्तीय स्थायपालिका--प्रान्तीय शासत का तीसरा अंग प्रान्तीय न्यायपालिका 
है। न्‍्याय की दृष्टि से प्रान्तों की न्यायपालिका को निम्तलिखित भागों में विभाजित 
किया जा सकता : (१) प्रान्तीय उच्चतम न्‍्यायलय (?7०एगग्रणंब 5फ07८77९ (00०८४) 
होता है । (२) काडराटी न्‍्यायालय । (रे) निम्ततम न्यायालय । 

जहाँ तक कि प्रान्तीय उच्चतम स्‍्यायालय का प्रश्न है यह जैसा कि उसके नाम 
से स्पष्ट है प्रान्तों का उचंतम या सर्वोच्च स्यायालय है । उसके न्‍्यायाधीशों की नियुक्ति 
सपरिषद्‌ गवन र जत्रल करता है । प्रान्‍्त के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ७५ वर्ष 
की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, इस आयु पर पहुँचने पर वे अवकाश ग्रहरा 
करते हैं । इसके पूर्व अपने पद से तभी हटाए जा सकते हैं जब कि ये शारीरिक सानसिक 
या चारित्रिक दृष्टि से अयोग्य पाए जाते हैं । 

न्यायाधीशों का वेतत, उत्तके भत्ते इत्यादि संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं । 
संविधान के अनुसार प्रान्तीय न्यायालय संविधान सम्बन्धी व संगठन एवं व्यवस्था विष- 
यक फौजदारी तथा दीवानी दोनों अधिकार क्षेत्रों का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त 
उसे नीचे स्यायालयों से आई हुई अपील सुनने का भी अधिकार हैं । 

प्रान्तों के अन्तर्गत आने वाला जस्स स्यायालय काउसटी न्यायालय है। इन 
स्यायालयों को छोटे विवादों के विषय में मौलिक क्षेत्राधिकार प्रात है । काउण्टी न्‍्याया- 
लयों के स्यायाधीशों की नियुक्ति सपरिषद्‌ गवन र जनरल द्वारा होती हैं । 

प्रान्तों में स्थायपालिका के संगठत के आधार पर कनिष्ट त्यायालय ()!घ07 
ए+ठफरंप्रणंथी 00075) होते हैं । इनके अन्तर्गत प्रोबेट न्‍्यायालय, डिवीजन न्यायालय, 
मैजिस्ट्रेट न्यायालय, बल अपराधी न्यायालय, इत्यादि आते हैं। सामान्यतया इन 
स्यायालयों के न्‍्यायाधीशों प्रान्तीय शासत्त के प्रसाद पर्वन्‍्त अपने पद पर बने रहते हैं । 
प्रास्तीय शासन का इन च्यायाघीशों पर हरा नियंत्रए ब्ोता है । 


२) 
कनाडा के राजनीतिक द्ल 
प्रन्‍त्त २--फनांडा को दलीप पढद्ध ति वर संक्षेप में विचार कोजिये । 
| किसी प्रशासन-व्यवस्था में राजनैतिक दलों का अत्यन्त मद्ित्वपुर्ण स्थान होता 
है । राजनैतिक दल वस्तृतः प्रजातन्‍्त्र के आधार पर होते हैं । कनाडा की लोकतांत्रिक 
पद्धति भी इसका अपवाद नहीं है । जहाँ तक कि कनाडा में राजनैतिक देल को पन्पत्ति 
का प्रश्त है कनाडा में राजनैतिक दलों का विकास परम्पराओं पर आधारित रहा है । 


( ७८ ) ः 


।. है 
न्‍ 
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कनाडा की शासत-प्रणाली का संस्थापक ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम में कहीं भी मु 
राजनैतिक दलों का उल्लेख नहीं आया है । उनका विकास उपर्यूक्त अधितियम के उप-. . 
रान्‍्त तथा उससे परे हुआ है । प्रारम्भ में ये राजनैतिक दल विभिन्न विचार वाले लोगों 
के शिथिल संगठन के रूप में आए । 
कनाडा के राजनंतिक दलों की विशेषताएँ-- क्‍ 
कनाडा के राजनैतिक दलों के संगठत और स्वरूप पर विचार करने के पूर्व दो 
शब्द कनाडा के राजनैतिक दलों की विशेषताओं के विषय में कह देना आवश्यक है। 
संक्षेप में कनाडा के राजनैतिक दलों की विशेषताओं की निम्नलिखित रूप में रख 


सकते हैं: े 
(१) कनाडा की दलीय पद्धति दो दलीय पद्धति (87-9&7५ए $98:८०३) पर 


आधारित है। वेसे तो कनाडा में दो से अधिक दल हैं किन्तु शासन में या राजनेतिक 
जोवन में प्रभाव की दृष्टि से कनाडा में दो ही प्रमुख राजनैतिक दल हैं । जैसा कि 
बलोकी ने कहा है कि--कताडा में दो बड़े राजनैतिक दल हैं ओर इस समय तीन और 
भी छोटे दल हैं । बड़े दल--कंजारवेटिव तथा लिबरल, संघ निर्माण के समय से चले 
आ रहे हैं, छोटे दलों--कोआपरेटिव कामनवेल्थ फेडरेशन, सोशल क्रेडिट पार्टी तथा 
यूनियन नेशनल्स का निर्माण पिछले दस वर्षों में ही हुआ है । इन दलों का स्थानीय 
प्रान्तीय व संघीय स्तरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ा हे, 

(२) कनाडा के राजनैतिक दलों की दूसरी विशेषता यह है कि कनाडा के राज- 
नैतिक दल कठोर अनुशासन पर संगठित नहीं हैं । इज्भुलैएड या अमेरिका की भाँति उनमें ” 
दल के कठोर अनुशासन का अभाव है । संगठन का स्वरूप भी उतना सुब्यवस्थित नहीं 
है जितना कि होना चाहिए। सामान्यतया निर्वाचन के अवसर पर ही इन दलों की 
क्रियाविधियों का परिचय मिलता है, वैसे नहीं । जैसा कि मुनरो महोदय ने कहा है-- 
कताडा के राजनैतिक दल विभिन्न गुटों के एक बरडल के समान हैं जो अलास्टिक के 
समात नामों बाली डोरी से बंधा हुआ है ।! 
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त0्परध्यटीबपएा८,” इसी प्रकार न्यूमैन ने भी कहा है कि प्रगतिशील तथा अनुदार 
दल इतने अकमंर॒य होते हैँ कि वे केवल उम्मीदवार को छांट देते हैं और निर्वाचन 
लड़ते हैं ।” 

(३) कनाडा के राजनैतिक दलों की अन्य विशेषता यह है कि राजनेतिक दल 
विशेषकर ब्रिटेत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनैतिक दलों से प्रभावित हैं। 
प्रारम्भ में तो कनाडा के राजनैतिक दलों ने पूर्णतया ग्रंद ब्रिदेल के राजनैतिक दलों के 
समान ही विकसित होने का प्रयास किया किन्तु बाद में वे ब्रिटेन या अमेरिका के राज- 
नैतिक दलों को भाँति अपना संगठन और अनुशासन बनाए रखते में असमर्थ रहे । 


(. ७8 3). 


(४) कनाडा के राजनैतिक दलों की अन्य विशेषता यह है कि ये राजनैतिक दल 
निश्चित सिद्धान्तों पर संगठित नहीं है । ब्रंडी महोदय ने इस प्रसंग में विचार करते 
हुए लिखा है । 
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कनाडा के प्रमुख राजनेतिक दल 
१--अनुदार दल ( (0758८7एकए८ ?था८ए ) इस दल का संग्ठत पहले 
१८५४ ई० में हुआ था। उस समय कलताडा में कुछ विभिन्‍्त दल “लिबरल 
कंजवेटिव पार्टी? के नाम से संगठित हुए | इस दल के संगठन का प्रमुख श्रेय जाल 
ए० मैकडोनाल्‍ड को है। मैकडोताल्ड महोदय के प्रभाव और प्रतिभा के कारण 
प्रारम्भ में यह दल अत्यन्त प्रभावशाली रहा । उसने १८६७, १८७५, १८७८, 
श्य८घ१ १८८७ तथा १५९१ ई० के चुनावों में सफलता प्राप्त की । इसके उपरान्त 
मैकडोनाल्‍ड महोदय की म॒त्यु के कारण अनुदार दल की स्थिति बिगड़ गई, १६११ ई० 
_तक वह एक प्रकार से प्रभावहीत रहा । प्रथम विश्व युद्ध के समय उसका प्रभाव फिर 
स्थापित हुआ और दल अपनी सरकार बनाने में सफल रहा । युद्ध की समाप्ति पर फिर 
उसका प्रभाव कम हुआ | द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ वह अपनी प्रभाव परिधि के 
बढ़ाने में स्ल हुआ । सन्त १६५० ई० में जात डिकेन वेकर के नेतृत्व में दहु दल पुनः 
। अपनी सरकार बनाने में समर्थ रहा | आज यह दल कताडा की दो अ्रझुख या वरिष्ट 
राजनैतिक दलों में से एक है । कनाडा में यह वर्तमान समय में 'प्रोग्र सिव कंजरवेटिव 
पार्टी (?7087८557ए८ (/078570&/ ४८ ९७779) के नाम से प्रख्यात है । 
जहाँ तक कि दल की नीति और कार्य क्रम का प्रश्त है यह दल प्रारम्भ से हो 
मुक्त व्यापर वीति ([.6758९2 ४७:४०) दल संरख्ण नीति के द्वारा देश की आधिक 
समद्धि में विश्वास करता है । फलत: वहु॒ विदेशों से कनाडा में आयात किए हुए 
साल पर अधिक कर लगाने मे विश्वाध्त करता है। वह देश के आधिक जीवन में 
सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार करता है । वेराजगारी को दूर करने, सामाजिक बीमा 
की योजना को पूर्ण रूफ से स्थापित ह:ने. ६।: श्रम को दूर करने स्यूनटम मजदूरों 
तथा काम के कम से कम घंटे निश्चित करने में उम्रकी आस्था है । 
संगठन की दृष्टि से दल की .नतिम्नतम इकाई को पोल अथवा परोलिय 
कहते हैं। इसके ऊपर निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो 'राइडिग' कहलाता है। 


